प्रकाशक--- 
रघुनाथग्रताद सिंहानिया 
७३-ए, चासाधोवा पाड़ा स्ट्रीट, 
कलकत्ता । 


मुटऊफ-- 
भगवत्रिसाद सिह 
न्यू राजस्थान ग्रेस, 
७३-०, चासाधोवा पा स्ट्रीढ, 
बलकता । 


भकियन 


आज से प्रायः दो महीने पहले जब मेरे मित्र श्रीयुप श्रीचदजी 
रामपुरिया वी० कास० बी० एल० ने मेरे सामने नवीन इन्क्रम टेक्‍्स 
कानून के सम्बन्ध में हिन्दी मे एक पुस्तक लिखने का विचार प्रगट 
किया तो मुझे इनके सत्साहस पर कुछ आश्वय हुआ। क्योंकि हिन्दी 
में किसी आधुनिक कानूनो विपय को लेकर लिखने का प्रयास करने 
को में दुस्साहस का ही काम समझता हूं। फिर इनकम टेबस सरीखे 
जटिल कानून पर, जो वत्तमान सशोधनों की बजह से और भी जटिल- 
तर बना दिया गया है, कुछ लिखने की चेष्टा करना तो वास्तव मे 
दुस्साहस था ही । मेरा विश्वास है कि कानून सरीखे टेकनिकल विपयों 
को अच्छी तरह से सममने या सममाने के लिये जिस भापा में मूलतः 
वे लिखे गये है उसी भाषा का आधार ग्रहण कर उसे समझना या सम- 
माना कहीं आसान है वनिस्वत इसके कि उसे दूसरी भाषा में अजु- 
वाठ्ति कर सममा या सममाया जाय फिर विशेष कर उस भापा मे 
जिसका पुराना अनुभव बहुत ही कटु है। आज़ तक हिल्दी में कानूत 
स सम्बन्ध रखने वाले जितने भी अन्थ लिखे गये है थे इसके प्रमाण 
है। हाला कि हिन्दी हमारी राप्ट भाषा कही जाती है। किल्तु राम 
पुरियाजी के प्रथम प्रयास के इस फछ को देख कर इस बात को 
मानना पढ़ेगा कि यदि टेकनिकल विपयों को अनुद्ति करने का काम 
उस विषय के जानकारों के ऊपर छोडा जा सके तो आज तक हिन्दी 


के लिये जो निराशा होती आयी है वह धहुत कुछ अंशों मे कम हो 
जाय । 


और इस संशोधित कानून में तो पुराना अनुभव भी कुछ विशेष 
सहायता नहीं करता क्योंकि यह जिस संशोधित एवं परिवर्धित रूप 
में हमारे सामने है बह इतना विक्ृत है कि उसे पहचानना ही मुद्रिकल 
है। यदि हम इसे विल्कुल ही एक नया कामून कहे तो कोई विशेष 
अत्युक्ति नही होगी क्योंकि जिन आधार भूत सिद्धान्तों पर पुराना 
कानून अवरूस्बित था उन्हें नये कानून में धता बता दी गई है और 
उनके स्थान पर बिल्कुल नये विचित्र सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर जन 
साधारण को और भी घपले में डाल दिया गया है | 

जिस समय सन्‌ १६३६ में इनकम टेक्स इन्कायरी कमेटी की स्थापना 
की घोषणा की गयी थी और झुना था कि यहाँ की इनकम टेफ्स 
प्रणाली को सुधारने के लिये इज्धलेण्ड से दो विशेषज्न बुलाये जा रहे हैं, 
उस समय छोगों ने सोचा था कि अब कर-दाताओं के चुरे दिन छद॒ 
गये और ठीक ढड्ढ से इल्कम टेक्स का संचालन होने से देश मे उद्योग- 
व्यवसाय की थृद्धि होगी और उद्योग व्यवसाय की बुद्धि होने से देश में 
सुख समृद्धि की भी वृद्धि होगी । किन्तु इस कानून के नवीन रूप को 
देख कर सारी आशाओं पर पानी फिर गया और अब छोग सममते 
लगे कि इससे तो कहीं अच्छा पुराना कानून ही था। यद्यपि पुराना 
कानून भी इतना कड़ा था कि उसके दवाव से मध्यवित्त वाले बुरी 
तरह पिसे जा रहे थे, किन्तु सम्निपात के सामने तो मलेरिया बुखार 
ही प्रिय माछूम होता है। इस सम्बन्ध में वही कहावत चरितार्थ होती ' 
हैं कि मागा भोजन और मिले पत्थर | 

इनक्कायरी कमेटी ने जिस ढड़' से अपनी जाँच शुरू की, उस से 
लोगों को यह आशा वनन्‍्ध गयी थी कि जिस प्रकार इड्डलेण्ड में कर- 
दाताओं को उनके ब्यक्तिगत खर्च एवं आश्रितों के लिये अछाउन्स 
मिलता है, उसी प्रकार यहा भी मिलेगा तथा टेक्स निर्धारित कंरनले के 
ढिये श्रेणी को छोड़ व्यक्ति ही उसका आधार सान ढिया जायेगा 


है” 
4] 


जिससे मध्यम वा के छोगों पर टैक्स का ठवाव काफी कम हो जायेगा। 
बद्यपि नये कानून में ढोनों सिद्धान्तों को दवी जबान से स्वीकार कर 
हिया गया है, किल्तु उनके अनुसार कार्य करने मे इतनी कमी से 
काम लिया गया है कि उन सिद्धान्तों को स्वीकार कर लेने पर भी 
होगों को वास्तविक छाभ नहीं मिलता। नहीं तो कोई कारण नहीं 
था क्वि चाह हमपर हमारे आश्रितां का वोक कितना ही अधिक क्ष्यां 
न हो, ढेकिन हमें अपनी आय में से १,१००) से अधिक घाद नहीं मिल 
सकता ! होना तो यह चाहिये था कि इज्नलेण्ड की तरह यहा भी 
प्रत्येक आश्रित के लिये अछाउन्स की एक रकम निश्चित कर दी जाती, 
जो उनकी संख्या के अनुसार करदाताओं की आय में से बाद दे दी 
जाती, क्योकि निश्चय ही वह व्यक्ति जिसके पाच आश्रित है ओर लिन 
के भरगपोपग एवं शिक्षण का भार उस पर 5, उस व्यक्ति से, जो 
अकेटा है या जिसके केवल दो आश्रित है, कहीं कम टेफ्स देने की 
क्षमता रखता है और कोई कारण नही है कि उस व्यक्ति से भी पिछले 
व्यक्ति के समान ही टैक्‍स लिया जाये। लेकिन यहां तो सभी धान 
वाईम पसेरी कर दिये गये है। फ़िर जिसकी जैसी तकदीर । हमारी 
समम में यदि गवर्नभेट कुछ और अधिक उदार दृष्टि से काम लेती, 
तो वर्तमान में हमारे सामने जो वहुत सी नयी कठिनाइया खड़ी हो 
गयी है, वे नहीं होतीं और देश को इन्क्रम ८ेक्स से जो आय होती है, 
वह भी कम नहीं होती | 

नये कानून में चारों ओर से एक ही ध्वनि निकलती दै। टेक्स, 
अधिक टैक्‍स और अधिक टैक्स । लेकिन वर्तमान उद्योग-ब्यवसायों 
तथा धर्धों में इस अधिक टैक्स के वोक को संभालने की योग्यता एवं 
क्षमता है या नहीं, इस पहलू पर तनिक भी दृष्टि नहीं डाली गयी, नहीं 
तो काून में जगह-जगह इतनी कडाई करने पर भी टेक्स एवं सुपर 
टेक्स की दर इतनी अधिक नहीं की जाती। गवर्नमेट शायद इस 
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छोटे से सिद्धाल्त को बिल्कुल ही भूछ गया कि किसी देश का आय- 
कर बढ़ाने के लिग्रे पहले वहा के छोगों की आय बढ़ाने की आवश्य- 
कता है। केवल आयकर की दर बढ़ा देने एवं कानून के सचालन मे 
कड़ाई करने से ही कर की आमदनी नहीं वढ़ जायेगी। उदाहरण के 
लिये वर्तमान चीनी के व्यवसाय को हो ले लीजिये। आज केवल इसी 
व्यवसाय से गवर्नमेंट को आघे करोड से अधिक की इ्ल्कम टेफ्स की 
आय होती है। यद्दि इस व्यवसाय को संरक्षण न देकर फेवछ इस- 
पर टेक्स की दर बढ़ा दी जाती, तो क्या यह कभी सम्भव था कि 
इससे इतनी अधिक आय मिलछती। टेक्स बढ़ाने के पहले टेफ्स देने 
वालों की योग्यता को बढ़ाना जरूरी है। 

किन्तु यहा तो जेसे हो तुरत ही अधिक टेफ्स मिलना चाहिये इस 
लिए जिस समय इनकम टेक्स एक में सशोधन करने के लिये असे- 
म्बली में विछ पेश हुआ उस समय और उसके पहले से भी गवर्नेमेंट 
के द्वारा इस वात का जोरों से प्रचार किया गया कि गवनेमेंट इस 
काबून में केवल ऐसे संशोधन ही करना चाहती दे जिससे उन छोगों 
पर कर का बोझ अधिक पढ़े जो धनी वर्ग कहलाता है, गरीब तथा 
सध्यवित्त छोगों पर कम। इस प्रचार को एक नेतिक सिद्धान्त का 
रूप दे ढिया गया, जिसकी सत्ता और ओऔचित्य के सम्बन्ध मे किसे 
शक हो सकता था। नतीजा यह हुआ कि गणतन्त्र की समर्थक 
होने के कारण का््रेस पार्टी भी इसके चकमे में आ गयी ओर सिद्धान्त 
रूप से उसे इस बिछ का समर्थन कर गवनेमेट का साथ देना पडा, 
हाछा कि देश ने एक स्वर से इसका विरोध किया था। उस समय 
यह बात तो निगश्।ित ही थी कि यदि काँग्रेस पार्टी गवर्नमेंट का पूरा 
साथ न देती तो गवर्नमेंट के लिए इस बिछ को पास करना टेढी खीर 
होती । दूसरा प्रचार जो गवर्नमेंट द्वारा किया गया वह यह था कि 
केन्द्र मे इनकम टेक्स से एक निश्चित रकम से अधिक आय द्वोने से वह 


है. 


प्रास्तों में बांट दी जायेगी जिसे प्रास्तीय सरकारें रचनात्मक कार्यों मे 
खर्च कर सकेगी। आठ प्रान्तों मे कांग्रेसी सरकार होने की वजह से 
कहना नहीं पड़ेगा कि, असेम्बढी की कांग्रेस पार्टी पर इस बात का 
भी काफो असर पड़ा। 

उपयुक्त दोनों बातें ऐसी था जिससे इस विछ को कानून का रूप 
मिलने में वड़ी सहायता मिली । और इसका सारा श्रेय मि० चेम्वर्स 
को है जो खास कर इसी काम के लिये विछायत से बुलाये गये थे 
इसके पहले भी कई वार इनकम टेक्स कानून में आमूछ परिवर्तन करने 
के लिये जनता एवं गवर्नमेंट दोनों को ओर से, यद्यपि विभिन्‍न हृष्टि- 
को्णों से, चेष्टा की गयी थी किन्तु दोनों के दृष्तिकोण में इतना अन्तर 
था कि कभी सफड़ता नहीं सिली। छोग चाहते थे कि कस से कम 
टेक्‍्स देना आर गवनमेट चाहती थी वेशी से वेशी लेना। दोलों 
मिलें तो केसे ओर एक ही कायून से दोनों का समाधान भी किया 
जाय तो कैसे। अब सी वह अन्तर तो है ही लेकिन मि० चेम्बस की 
बुद्धिमानी का ही फल था कि उपयुक्त सिद्धान्तों का प्रचार कर्‌ एव 
घनीवर्ग को जनता की सहानुभूति के दायरे से अछग निकाछ कर इस 
अन्तर को कम कर सके तथा जनता की प्रतिनिधि सत्तात्मक सस्था 
व असेम्बछी से इस विछ को पास करा सके। 

गरीबों पर कम और अमीरों पर वेशी टैक्स छगे। इस सिद्धान्त 
को क्रियात्मक रूप देने के लिये नये कानून में टेक्स लगाने के लिये एक 
नये ढग का आविप्कार किया गया है जिसे स्छेव सिस्टम कहते हैं । 
पहले जिस आधार पर टैक्स छूगता था उसे स्टेप सिस्टम कहते है । 
पुराने कानून में एक निश्चित आय से अधिक आय होने पर सारी 
आय पर एक निश्चित दरमे टेक्‍्स रूगता था। जेसे यदि आपको आम- 
दनी २,१००) हुई तो इस समूची रकम पर ६ पाई रुपये के हिसाव से 
आपको टेक्‍्स देना पड़ता । यदि आपकी आय ४५००) हुई तो पूरी 
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रकम पर ६ पाई के हिसाव से। किन्तु अव स्लेव सिस्टम में यदि 
आपकी आय २५१००) है तो १,५००) न देकर केवल ६००] पर आपको 
६ पाई के हिसाव से टेक्स देना होगा । यदि आपकी आय १,४००) 
ई तो १,१००) बाद देकर ३,५००] पर ६ पाई के हिसाव से यथा बाकी 
६००) पर १६ पाई के हिसाव से टेक्स देना होगा, तथा इसी प्रकार 
ऊँची आय के छिए | 
यों तो इस नये विधान मे प्रत्येक प्रकार के करदाता के साथ 
अन्याय ही हुआ दै छेकिन जितना अन्याय हिन्दू सयुक्त परिवार के 
साथ हुआ है उतना ओर किसी के साथ नहीं। हमारी प्राचीन 
संयुक्त पारिवारिक प्रथा को छिलन-भिन्‍न करने के लिये और कितने ही 
सामाजिक कारण तो पेदा हो ही रहे थे, लेकिन उन सब को बर्दाश्त 
करते हुए भी किसी प्रकार अवतक हमारा सयुक्त परिवार चछता जा 
रहा था। लेकिन अफसोस की बात तो यह हैं कि अब और किसी 
कारण से नहीं केवछ इनकम टेक्स के लिये ही हमें इस संयुक्त परिवार 
प्रथा को बिदा करना पढ़ेगा। यह कितना बड़ा अन्याय है कि 
यदि चार सामीदार मिल कर किसी काम को करें तो उन पर तो 
अलग-अलग टेफ्स छगे लेकिन वही काम अगर हम चार भाई मिल 
कर करते हूँ तो उन पर केवल रक्त का सस्वन्ध एवं हिन्दू होने के नाते 
एक साथ टैक्स छगे | यह न्याय के किसी भी सिद्धान्त के अनुसार 
उचित नहीं कहा जा सकता। खास कर उस अवस्था में जब कि 
पुराने कानून में हिन्दू सयुक्त परिवार के लिये सुपर टेक्स की सीमा 
७४,००० तक स्थिर करने में इस सिद्धान्त को मान लिया गया था कि 
उस पर टेक्स का बोझ जहाँ तक हो सके उसके सदस्यों की संख्या के 
अनुपात से ही पड़े। जनता की यह मांग बहुत दिलों से थी कि 
संयुक्त परिवार पर टैक्स छगाने के लिये उसे परिवार के वालिग सदस्यों 
का एक सामीदार फर्म मान छिया जाय और हरएक सदस्य पर 
६ 


अलग-अलग टैक्‍स लगाया जाय। यह कोई कारण नहीं कि बही 
भाई जब अलग होकर फिर एक साथ काम करते दे तो उन पर तो 
अलग टेक्स छो लेकिन यदि अपनी प्राचीन संस्कृति को कायम रखने 
के लिये वे एक साथ रह कर काम करते है तो उन पर एक साथ टेक्‍्स 
छगे। इनकम टेक्‍्स जाच कमेटी ने भी जनता की इस मांग के 
ओचिद्य को सहसूस किया था ओर इसीलिये उसने सिफारिश की थी 
कि जवतक भारत सरकार के खजाने की अवस्था ठीक न हो जाय, 
प्रत्येक हिन्दू परिवार को कम-से-कस दो हिस्सों में वाट कर उन पर 
एक हिस्से पर छागू होनेवाली दर से ही टेक्स छगाया जाय लेकिन 
भारत सरकार ने जनता की माग के साथ अपने द्वारा नियुक्त कमेटी 
की सिफारिश को भी ठुकरा दिया और सुपर टेक्‍्स से ७५,००० तक 
मुक्ति के रूप मे जो थोड़ी वहुत रियायत्त थी उसे भी छीन लिया । तुर्रा 
यह है कि इस साग को मंजूर न करने मे दलील यह दी गयी है कि 
हिन्दू सयुक्त परिवार से यदि उसके सदस्यों की संख्या फे अनुपात से 
टेक्स लिया जाय तो सरकार को उससे जो घाटा होगा चह केसे पूरा 
किया जायेगा। कसी भद्दी दलील है। इसका तो एक सीधा एवं 
बहुत छोटा-सा ही जबाव था कि टेक्स की दर हरएक व्यक्ति के लिये 
एक या आधी पाई और चढ़ा दी जाय | जब राप्ट्र को रुपये की आव- 
श्यकता है तो योग्यतानुसार प्रत्येक व्यक्ति पर उस बोझ का बोम ब्चों 
न पड़े, केबल उन हिन्दुओं पर ही उस बोर के दवाव को वनाये 
रखना, जो उसे बर्दाश्त करने मे सवेथा असमर्थ है, केसे उचित कहा 
जा सकता दै १ में तो सममता हूँ कि यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिस 
पर प्रचण्ड आन्दोलन होना चाहिये, सफछता तो निश्चित ही है क्योंकि 
गवनेमेंट खुद ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है | उसके द्वारा नियुक्त 
जाच कमेटी ने इसके लिये सिफारिश की दै। फिर सब से वडी वात 
तो यह है कि स्याय हमारे साथ है। किल्तु यह आन्दोलन तब तक 
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सफल नहीं हो सकता जब तक फेडरेशन ऑफ चेम्वर्स सरीखी 
संस्थाएँ इसमे न पडं। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तव तक तो 
हमें टेक्स बचाने के लिये प्रत्येक संयुक्त परिवार के सदस्यों को कानूनी 
ढंग से अछग-अछग कर फिर उन्हीं सदस्यों को मिका सामेदारी में 
काम करना चाहिये। छेकिन हमारी संस्कृति का तकाजा है कि हम 
अपनी संयुक्त-परिवार-प्रणाली को कायम रखते हुए, टेक्स बचाने की 
चेंट्रा करं। केवल इनकम टेक्स के लिये ही आज हमें शताव्दियों की 
पुरानी प्रथा से बिदाई लेनी पढ़े इससे दुःख और छज्जा की बात और 
क्या हो सकती दै। लेकिन आज के आधुनिक हिल्दू परिवार में वह 
सामर्थ्य नहीं कि प्रत्येक वर्ष जिजिया सरीखे इस टेक्‍्स को अपनी 
प्राचीन संस्क्ृति की रक्षा के लिये देगा । 

गरीबों पर कम और अमीरों पर वेशी टेफ्स छो इस सिद्धान्त का 
भी जिस भ्रमात्मक ढंग से गवर्नमेंट द्वारा प्रचार किया गया है, वह 
कम खेदजनक नहीं है। यदि किसी समय किसी खास राजनीतिक 
उद्देश्य से ऐसे भ्रमपूर्ण नारों को घुलन्द कर हम मजदूर पार्टी सरीखी 
किसी खास पार्टी के प्रति जनता की क्षणिक सहानुभूति प्राप्त करने की 
चेष्टा कर तो वह चेष्टा अक्षम्य नहीं कही जा सकती, लेकिन इस्कम 
टेक्स सरीखे स्थायी कानून को बनाने में जब घृटिश गवनमेट सरीखी 
अपने को सभ्य कहनेवाली सरकार उसका उपयोग करती है और उसके 
द्वारा छोगों को धोखे में रख अपना उल्लू सीधा करना चाहती है तो 
अफसोस हुए विना नहीं रहता | 

अब यदि हम जरा गस्भीरतापूर्वक इस सिद्धान्त की मीमांसा 
कर तो हमें इसके खोखलेपन का पता सहज ही में लग जायगा। हमें 
याद रखना चाहिये कि हम उस कानून के सम्बन्ध में विचार कर रहे 
है जिसके द्वारा साल दर सा आय पर कर छगता देन कि पूजी 
पर। अब यदि हम कहे कि अमीरों पर वेशी टैक्स छगना चाहिये 

6 


तो उसका कद्ापि यह अर्थ नहीं होता कि उन अमीरों से, चाहे उन्हे 
आयहो यान हो, उनकी पूजी के मुताविक टेक्‍्स वसूल करना 
चाहिये | टेफ्स तो आप उनसे उसी हालत में छे सकते दे जब वे अपनी 
पजी किसी कारवार मे छगा कर उससे छाभ उठाये । यदि ऐसी परि- 
स्थिति हो कि उन्हे कुछ आय ही नहोती हो तो वावजूद उनके अमीर- 
पने के आप उनसे इल्कम टेक्स का एक पेसा भी बसूल नहीं कर 
सकते, अर्थात्‌ कोई भी अमीर आदमी अपनी पूजी मे से इल्कम टेक्स 
नहीं दे सकता । इसलिये टेक्स आप उस आदमी पर नहीं छगा रहे 
है जो अमीर है वल्कि टेक्स उस कारवार पर छूगा रहे है. जिससे उसे 
आमदनी होती है। यदि आपको टेक्स की दर इतनी ऊंची है कि 
उसे वह कारबार वर्दाश्त ही नहीं कर सकता तो मख मारकर वह 
कारवार उसे बन्द कर देना पड़ेगा। क्योंकि आखिर टेक्स भी तो 
ओर खचों की तरह एक खर्च ही है जिसे उस कारवार की छाभ हानि 
जोड़ने मे आपको गिनना पड़ता है। अब जरा सोचिये कि यदि 
आप हिन्दुस्तान में ओर एक जापानी जापान में कोई एक चीज वनाने 
का कारखाना खड़ा कर रहा है और यह जानी हुई वात है कि जापान 
में सव भदों मे खर्च कुछ न कुछ हिन्दुस्तान से कम्र पड़ता है फिर 
यहा का इल्कम टेक्स भी इतना अधिक हो तो यह निश्चित ही है कि 
जापानी चीज यहा सस्ती पड़ेगी और उसके मुकाविले मे आप खड़े 
नहीं हो सकेंगे। क्योंकि हमें इस वात को नहीं भूल जाना चाहिये 
कि आज संसार में दूरी जेसी कोई चीज नहीं है, अमेरिका में बेठा 
हुआ आपका प्रतिदवल्दी सफलता पूर्वक आपसे कम्पीटिशन कर सकता 
है वशतें कि परिस्थितिया उसके अनुकूल हों और उसकी गवर्नमेंट 
उसके साथ हो। ऐसी अवस्था में विदेशियों के मुकाबिले मे आप टिक 
नहीं सकते, न कोई आप वड़ा कारवार ही खड़ा कर सकते हैं. जिसमें 
वड़ी पूजी की दरकार हो। फिर जब तक अच्छा मुनाफा न हो क्यों 
९ 
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कोई अमीर आदमी किसी कारवार में अपनी पज्ी फंसायेगा तथा 
क्यों वह इतनी बड़ी भोकी ही छेगा, क्योंकि ज्योंही उसे अधिक आय 
की नौबत आयेगी त्योंही वह इनकम टेक्स के सेफ्टी वेल्व की मार्पत 
निकल जायेगी । फिर गुनाह वे छज्नत क्यों? उदाहरण के लिये 
सममिये--आपने एक मोटर बनाने का कारखाना -खोला और उसमें 
आपने ४० छाख की पुजी लगाकर दस छाख रुपया साल आय की। 
अब १० छाख में यदि प्रायः सवा पाच छाख आपको इल्कम टेक्‍्स 
देना पड़े तो शायद आप अपनी इतनी बड़ी रकम फंसाने के पहले दो 
वार विचार करेंगे ओर शायद उस कारवार को ही न करें। यदि 
भूछ भटक से आपने उसको कर भी छिया तो दो एक वर्ष के बाद ही 
आपको उसे बल्द कर देना पड़ेगा । इसका अर्थ यह हुआ कि हम 
देश में कोई बड़ा उद्योग-धन्धा ही खड़ा नहीं कर सकते हैं और उसके 
लिये हमे विदेशियों का मुंह ही ताकना पड़ेगा तथा अपनी पसीने की 
कमाई के पेसे विदेशियों को दे देने पड़ेंगे। नतीजा यह हुआ कि 
अमीरों से टेफ्स लेना तो दूर रहा, हम उलटे गरीबों का पैसा ऐसी 
जगह भिजवाने की न्यवस्था कर रहे है जहां से उन्हें कुछ वापस 
मिलने की उम्मेद नहीं । फिर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि हम 
उद्योग व्यवसाय में विदेशियों से बहुत पिछड़े हुए हैं। उचित तो यह 
है कि सरकार हमें प्रधान-प्रधान व्यवसायों के लिये इनकम टेक्स कम 
कर या माफ कर और आर्थिक सहायता दे जिससे विदेशियों से 
मुकाबछा किया जा सके। किन्तु यहां तो बिलकुल ही उल्टी वात 
है। सहायता तो दर किनारे, इनकम टेक्स कानून ही ऐसा वनाया 
गया है जिससे हम कोई वड़ा व्यवसाय नहीं कर सकते और उस 
कानून से, जिसके बनाने में एक विदेशी शासन का हाथ हो, इससे 
अधिक की हम आशा ही क्या कर सकते हैं ९ 

ऐसी अवस्था में जो कानून हमारे लिये बनाया गया है वह एक 
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नायाव तोहफा है जिससे दो तीन वर्षो के वाद ही गवर्नमेंट अपनी 
आमदनी में कम से कम दस करोड़ रुपया सालाना अधिक हो जाने 
को आशा करती है। चाहे करदाताओं की आमदनी बढ़े या घटे। 
इसी छोभ के वश होकर गवर्नमेट ने उन सभी सिद्धान्तों को जो नेति- 
कता और आशिक दृष्टि से किसी भी कानून को वनाते समय ख्याल 
में रखे जाते है, एक प्रकार से तिलाखलि ही दे दी है। भारतवर्ष का 
बचा बच्चा जानता है कि तीन वर्ष के वाद लेन देन में तमादी कानून 
ढागू हो जाता है और ऐसी हालत में तीन वर्ष से अधिक फे वही 
खातों एव कागज पत्रों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं दै। नेति- 
कता का तकाजा था कि इनकम टेक्स कानून में भी तमादी सम्बन्धी 
धाराएँ भारतीय तमादी कानून के मुतादिक ही वनायी जातीं जिससे 
कोई भी इल्कम टेक्स ऑफिसर यदि किसी का टेक्स छूट गया हो तो 
उससे तीन वर्ष से अधिक का टेक्स नहीं ले सकता। किन्तु ऐसा न 
कर इस नये कानून में जो व्यवस्था की गयी है उसके मुताबिक यदि 
किसी से टेक्स लेना छूट गया दै या उससे कम टेक्स वसूल किया गया 
हो तो आठ वर्ष तक उससे पूरा टेफ्स वसूछ किया जा सकेगा। हां 
जो लोग ईमानदार हैं उनसे चार वर्ष से अधिक का टेक्स नहीं लिया 
जायगा। लेकिन यह विधान तो कहानी के वंध्या पुत्र के समान है 
जिसका कभी उपयोग हो ही नहीं सकता | 

इस कानून मे ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे 
जिनमें अल्य कानूनों के सिद्धाल्तों के विरुद्ध नये ओर वेतरतीब 
रिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक 
- व्यापारी का कत्तेव्य हो जाता है कि वह इस विपय की कुछ-न-कुछ 
जानकारी अवश्य रखे क्योंकि इल्कम टेफ्स कानून ही एक ऐसा 
कानून है जिसके साथ उसका चोली और दामन का सम्बन्ध है। 
किन्तु जिन हमारे व्यापारियों को अंगरेजी का ज्ञान नहीं है उनके 
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लिये इस विपय की जानकारी प्राप्त करना एक प्रकार से असम्भव ही 
था। ऐसी अवस्था में श्रीयुत्‌ रामपुरियाजी ने हिल्दी में इस कानून 
को लिख कर हिल्‍्दी भापा एवं हिल्दी भापा-भाषपी व्यापारियों की 
जो सेवा की है वह अकथनीय दै। आशा दै हमारा व्यापारी समाज 
रामपुरियाजी के इस प्रयत्न से अधिक-से-अधिक छाम उठावेगा | 


वेणशिंकर शर्मा 
कलकतता, 


इनकम टक्‍स वार एसोसियेशन । 
२६-७-३६ ह 20020. 


भूमिका 


(१) इन्क्रम टैक्स का संक्षिप्त इतिहास 


इस्कम टेफ्स का अर्थ दे वह कर जो आमदनी पर ली जाय। यह 
टेक्स डाइरेकः टेक्स है। वहुत-सी टेकस ऐसी हैं जो किसी न किसी 
द्वारा दी जाती है परन्तु चीज की खपत करनेवाले को उसका आभास 
नहीं होता यद्यपि उसका वोका तो उस पर पड़ता ही है। उदाहरण 
स्वरूप दियासलाई पर जो ड्यूटी ( 7९०४० १70 ) छी जाती है वह 
अप्रयक्ष कर है। दियासलाई तेयार करनेवाले को वह देनी पड़ती है । 
दियासलाई खरीदने वाले को सीधे सरकार को नहीं देनी पडती यद्यपि 
अप्रत्यक्ष रूप से वह दियासलाई तेयार करनेवाले के द्वारा दाम बढ़ा 
कर उससे अदा कर ली जाती है। इनकम टेकस ऐसी टेकूस नहीं है, 
वह प्रयक्ष ( 0००७ ) रूप से अदा की जाती दै अर्थात्‌ एसेसी को 
अपनी आमदनी पर उसे देना पड़ता है--इसका वोमा उसी पर है-- 
बह दूसरे से यह टेक्स अदा नहीं कर सकता | भारत में वृटिश शासन 
के पहले ऐसी टेकसे थीं परल्तु प्रायः वे सब ब्रृटिश शासन के शुरु होने 
के वाद उठा दी गई । सिपाह्दी गदर मे जो खर्च हुआ उसको पूरा करने 
के लिए फिर ऐसी टेकसों को कायम करना जरूरी हो पड़ा। सबसे 
पहले सन्‌ १८६० ई० में एक न० ३२ सन्‌ १८६० ६० के द्वारा भारत- 
वर्ष में इनकम टैक्स छगाया गया | फिर सम १८६१ ई० मे एक २१५ 
और सन्‌ १८६२ ई० में एक २६ पास हुआ। इसके बाद प्रायः १० 
चपे। तक इल्कम टैक्स ढेना फिर उठा दिया। बाद में सन्‌ १८७७ ई० 
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में इनकम टक््स फिर रूगाया गया। से प्रथम समूचे भारतवर्ष फे 
लिए एक ही इनकम टेकूस कानून सन्‌ १८८६ में वनाया गया था | 

यह एक सन्‌ १६१६ ई० तक जारी रहा । सन्‌ १६१५ ई० की वड़ी 
छड़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को अधिक रुपयों की 
आवश्यकता पड़ी । रुपये आने का और कोई उपाय न था। इस्कम 
टेकस कानून में रद्दोवद्क करने की ओर दृष्टि दौड़ी जिससे कि वेसी 
टेकूस आ सके । सन्‌ १६१७ ई« में इल्कम टेकस कानून में सुधार किया 
गया। प्रत्येक शख्स को जिसकी आमदनी २०००] से अधिक हो 
उसके लिए रिटर्न भरना जरूरी हो गया। बाद में फिर परिवतंनों की 
आवश्यकता हुई और इल्कम टेकूस एक ७, सन्‌ १६१८ ई० का पास 
हुआ | इसकी कमियों को दूर करने के लिए सन्‌ १६२० ६० का एक ११ 
पास किया गया। 

इस एक में भी समय-समय पर परिवतंन होते रहे हैँ। इसमे प्रायः 
२० बार परिवर्तन किए गये होंगे। सन्‌ १६३७ ई० में जो परिवर्तन 
किया गया उसके अन्नुसार नावालिग बच्चे या स्त्री को यदि वे उस 
फर्म में सामेदार हों जिसमें कि पत्ति या पिता सामेदार है तो उनकी 
आय को पिता की या पति की आय के साथ जोड़ कर टेक्स लिया 
जाने लगा | 


(२) सन्‌ १६३६ ई० के एक्ट ७ द्वारा हुए सुधार 


सन्‌ १६३६ ई० के संशोधन एक द्वारा इनकम टेकूस कानून में बढ़े 
गहरे परिवर्तन किए गए है। कहा जाय तो प्रायः समूचे कानून को नया 
रूप दे दिया गया है। कई परिवर्तन सरकार की आय की दृष्टि से बढ़े 
मद्त्त्व के हैं। एसेसी की भलाई के लिए तो वे बनाए ही नहीं 
गये हैं। सरकार की आमदनी में जेसे-तेसे इद्धि करना दी, जो 
परिवर्तन या सुधार किए गये हैं, उनका खास छक्ष है। एसेसी पर 
कई प्रकार की कठिनाइयाँ डाल दी गई हैं। उसके सामने वहुत-सी 
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उलमन खड़ी कर दी गई है। दण्ड और जुर्माने के भयानक विधान 
वना दिए गये हैं। इन सब का पूरा खुलासा पुस्तक के भीतर है। यहां 
पर पाठकों की जानकारी के लिए हम परिवतंनों की सक्षेप में सूची 
मात्र दे देते है । मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित किए गये है -- 

(१ ) टेकस स्लेब सिस्टम के अनुसार छगाया जायगा। इसका 
खुलासा इस प्रकार है :-- 

आगे टेक्स योग्य कुछ आय पर एक द्वी दर से टेक्स लिया जाता 
था परन्तु अब कुछ आय के टुकड़े कर प्रत्येक पर उत्तरोत्तर चढ़ते हुए 
दर से टेक्स छगाई जायगी । उदाहरण स्वरूप पुराने एक के अनुसार 
कुछ आय २० ४५,०००) होती तो इन समूचे रुपयों पर_)॥ के हिसाव से 
टेक्स लिया जाता था अगर आय १०,०००) होती तो -) आने के 
हिसाव से समूची आय पर टेफ्स लिया जाता था परन्तु अब आय के 
टुकड़े किए जायो और टेकस प्रत्येक टुकड़े पर अछूग-अछग कसी 
जायगी | उदाहरण स्व॒रूप रु० १०,०००) की आय पर टेकस इस प्रकार 
होगी :-- 








आय दर प्रति रुपया टेक्स 
१५६००] कुछ नहीं कुछ नही 
३४६०० ] ६ पाई १६४-) 
#६१०००] १ आ० ३ पा० ३६०॥<) 
१०,०००] ६४४८) 


आगे २५०००) या उससे ऊपर आमदनी होने पर टेकूस छगती थी 
अब २,०००) से ऊपर आय होने पर ही टेकस छगेगी। 

आगे जितनी टेक्स होती थी उसमे उसका वारहरवाँ हिस्सा 
सरचाज के रूप में और जोड़ दिया जाता था, अब सरचाज्‌॑ नहीं 
छगेगा। 

टेकूस किसी भी हाछत में उस रकम के आधे से अधिक नहीं 
होगी जो कि कुछ आय में से २,०००) वाद देने पर रहेगी। उदाहरण 

३ 


स्वरूप नई पद्धति के अछुसार २,०२४) पर टेकूस के २७॥.--) होंगे 
परन्तु चूकि टकस, आमदनी के जितने रुपये २,०००) से अधिक होंगे 
उनके, आधे से अधिक नहीं हो सकती इसलिए टेक्स १२) ही छी 
जायगी। यहाँ पर कुछ आय २,०२४) रुपये हैं अर्थात्‌ आय २५०००) 
से २४] रुपया अधिक दवै अतः टेकूस १२] ही छी जायगी। 

टेकस में इस नई पद्धति के अनुसार जो फर्क पड़ेगा वद नीचे लिखे 
हुए आंकड़ों से माठूम की जा सकेगी : 


आय पुराने रेट से टेकस नई पद्धति से टेकस 
२,०००] १) पी 
२०१४०) ७३) ५४ 
२५६०० ] ८५) ४७) 
२५७०० ) ६१. ५६) 
३४०००] १०१] हट, 
३४२६०) ११०) ८२) 
३+६०० ) १२७] १०६) 
८,०००] ४० 4) २६८) 
६,०००) ४५७) ४७७) 

१०,०००) ४०६ ) ४५६४) 

१ ०११००) ७१८) 5३०) 

२४५॥०००) २५३८०) २,७४२) 


उपरोक्त चाट के अनुसार कहा जा सकता है कि जिस शख्स को 
आय ८५०००] तक होगी उसको हमेशा पहले से कम टेकस देना 
दोगा। ८,०००) से २५४०००) तक के बीच की आय पर कहीं कम 
ओर कहीं बेसी टेकस छोगा | उदाहरण स्वरूप ६०००) पर अधिक 
और १०,६००) पर कम टेक्स लगेगा । २०५०००) रुपये से ऊपर आय 
पर हमेशा अधिक टेकस छगेगा । 

(२) पहले छूटिश भारत में जो आमदनी द्वोती उस पर 


है ॥ 


तथा वृटिश भारत के वाहर हुआ जो नफा बृटिश भारत में छाया 
जाता उस पर ही टेकस लगाया जाता था परन्तु अब रेजिडेण्ट की 
विदेशी आमदनी पर भी टेकूस छगाया जायगा चाहे आमदनी 
भारतवर्ष में छाथी जाय या नहीं। इसका पूरा खुलासा पुस्तक में 
यथास्थान दे दिया गया है। देखिए प्ृ०--१२-१७ 

(३) प्रत्येक शख्स को रिटर्न भरना होगा। पहले ऐसा था कि 
इल्क्म टेक्स मंफिसर की तरफ से रिटर्न न भेजने पर एसेसी 
चुपचाप बेठ सकता था। रिटर्न भरने की उसकी जिम्मेवारी उसी 
हालत में थी जब कि वह उसके पास मैजी जाती। परन्तु अब वेसा 
नहीं रहा। आपकी आमदनी यदि एक खास सीमा के ऊपर 
होगी तो आपको इल्कम टेक्स ऑफिसर से रिटने छाकर उसे भर कर 
पेश करना होगा। इनकम टेक्स औफिसर पर यह जिम्मेवारी नही 
रही कि वह आपको रिटने भेजे । वह केवछ समाचार-पत्रों या अन्य 
सूचनाओं हारा किस तारीख तक रिटर्न भरना होगा इसकी सूचना 
दे देगा। इसके बाद यदि आप समय पर. रिटर्न पेश नहीं करेंगे तो 
आप पर जुर्माने की नौबत आयगी | आप पर दण्ड हो सकेगा | दण्ड 
भी सामूली नहीं ऊपर में टेक्स की रकस से १॥ गुणा तक किया जा 
सकेगा | इसके विस्तार के लिए देखिए: प्रू०--६४ तथा ८१-८२ 

(४ ) घिसाई मूल कीमत पर नहीं परल्तु पहले वाद दी हुई 
घिसाई की रक॒रमों को घटा देने के बाद मूल कीमत की जो रकम 
वचेगी उसके आधार पर कसी जायगी। इसके सम्बन्ध में विशेष 
खुलासा के लिए देखिए प्रृ० ३४-३६ 

(४ ) डिविडेण्ड की परिभाषा में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है | 
शेयर दोल्डरों को सुपर टेकस की छाग से वचाने का सबसे सुगस त्तरीका 
यह प्रचलित है कि नफे को, उनमें बोनस शेयर, वोनस डिवंचर आदि के 
रूप मे बॉट देना । पुराने कानून के अजुसार पूँजी के रूप मे नफे को इस 
प्रकार थाने से उस पर टेकस नहीं लिया जा सकता था। इस प्रकार 
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प्राप्त हुआ नफा पूँजी की प्राप्ति (0४078) /९०थं.७/) सममी जाती थी, 
जिस पर टेकस न था परन्तु डिविडेन्ड की परिभाषा में परिवर्तन कर 
टेकूस बचाने के उपरोक्त उपाय को रोक दिया गया दे । 

डिविडेन्ड की परिभाषा ऐसी कर दी गई है कि उसमें इस प्रकार 
पूजीभूत किया हुआ जो नफा बाँटा जाता है वह भी आ जाता है। 

'यदि कम्पनी अपने एसेट के भाग को शेयर होल्डर में बाट तो वह शेयर 
होल्डर का नफा समझा जायगा--उस पर टेक्स छगेगो। कम्पनी 
के एकत्रित नफे मे से जो डिबेंचर निकाले जायंगे वे भी मुनाफे मे 
धरे जायंगे | यदि कम्पनी लिक्वीडेशन मे जाय और लिफ्वीडेशन की 
तारीख के पूर्व के छः गत वर्ष में जो नफा एकत्रित हुआ हो उसको 
बांटे तो बांटी हुईं रकम शेयर होल्डर की आमदनी मानी जायगी। 
यदि कोई कम्पनी अपनी पूँजी घटा कर रुपये फिरती छौटायंगी तो 
कम्पनी के पास ता० १ अप्रेल ३३ के ठीक पहले शेष हुए गत वर्ष तक 
जितना रुपया जमा रहा होगा ( 8००॥7778॥९0 7708 ) उतने 
रुपयों तक इस प्रकार बाटा गया रुपया डिविडेल्ड समझा जायगा। 
अर्थात्‌ उस पर भी टेकस लिया जायगा | 

नई परिभाषा के अनुसार डिविडंड ज्रटिश भारत के बाहर दिया 
जायगा तो वह भी बृटिश भारत में हुआ नफा साना जायगा और 
उसके सम्बन्ध में टेकस देनी होगी । 

पुराने कानून के अनुसार शेयर होल्डर को डिविडेंड के सम्बन्ध 
में टकस नहीं देना पड़ता था। टकस देने की जिम्मेबारी कम्पनो को 
थी परन्तु अब डिविडेन्ड पर शेयर होल्डर को टेफ्स देनी होगी। 
डिविडेन्ड द्वारा उसको जो आमदनी होगी वह टेकस से बरी नहीं 
रहेगी । 

( ६ ) पहले इनकम टेक्स ऑफिसर यदि इकतरफी कारंबाही कर 
देता तो उसके विरुद्ध में अपील नहीं हो सकती थी, केवल घारा २७ के 
अनुसार हुकूम को रद्द कराने की अरजी दी जा सकती थी परन्तु अब 

६ 


उसकी साधारण ढंग से अपील की जा सकती है। इसके लिए 
देखिए--प्ृष्ठ ८०-८१ 

(७ ) कई प्रकार के जुर्माने बढ़ा दिये गये हे। रिटर्न न भरने पर 
जितनी टेक्स लगाई जायगी उससे १॥ शुणा जुर्माना तक किया जा 
सकेगा । इसी तरह गलत रिटन भरने, गछत विषरण देने आदि के 
सम्बन्ध मे कड़े जुर्माने रख दिये हैं । 

(८) पहले यदि किसी वर्ष में किसी पर टेक्स करना छूट जाता 
था तो एक गत वर्ष ( ए/७४ए४7०7७ १९७." ) की टेक्स ली जा सकती थी 
परन्तु अब गत ४ वर्ष या८ वर्ष तक के लिए टेक्स छगाया जा 
सकता है। यदि इनकम टेक्स ऑफिसर को यह्‌ निश्चय हो जाय 
कि आपने अपनी आमदनी को छिपाया है या उसके सम्बन्ध में 
आपने जानवूक कर गरूत बातें कहीं हैं या दिखाई हैं तो उस हारत में 
वह पिछले ८ वर्षो तक के आपके वही-खाते फिर मगा सकता है और 
आप पर उन बर्षो के सम्त्रत्ध में टेक्स लगा सकता है। यदि अन्य 
किसी कारण से टेक्स छुटा हो तो आपसे गत चार वर्षों की आम- 
दनी के सम्बन्ध में हो टेक्स छो जा सकेगी। विस्तार के लिए 
देखिये-प्रूष्ठ ६२-६४ 

(६ ) इनकम टेक्स और सुपर टेक्स से बचने के लिये जो कामूनी 
रास्ते निकाछ लिये गये थे उनको रोकने के लिये एक नया अध्याय 
जोड़ा गया है उदाहरण स्वरूप :-- 

इनकम टेकूस को बचाने के लिए एक तरीका यह कास में छाया 
जाता है कि एसेट बरटिश सारत के बाहर रहने चाढे किसी शख्स या- 
कम्पनी को हस्ताल्तरित कर दी जाती है। इस एसेट का जो भी 
नफा होता है वह इस टान्फसर ( हस्तान्तर ) के द्वारा छृटिश भारत 
के बाहर किसी शख्स को मिलने रूगता है।जिस शख्स को नफा 
मिलता है वह बृटिश भारत का निवासी न होने से या ब्रटिश भारत 

का निवासी पर सामाल्य तौर पर बृठिश भारत में रहनेवाला न होने 


है. । 


से इस आय पर उससे टेकस नहों छी जा सकती। परन्तु वास्तव 
में भीतरी च्यवस्था ऐसी होती है कि नफा एसेट ट्रान्सफर करनेवाले 
का ही होता हैं और वही उसको उपभोग में छाता है। नए संशोधन 
के अनुसार यह नफा अब हस्तान्वर करने चाले शख्स का माना 
जायगा और उस पर टेक्स छगाई जायगी। परन्तु यदि हस्तान्तर 
करने वाला शख्स यह प्रमाण दे देगा कि हस्तान्तर का कोई उद्देश्य 
टेकूस बचाना नहीं था और हस्तान्तर केवछ उचित कारवारी लेबा- 
बेची थी तो उस हालत में ट्रान्सफर करनेवाले से नफे पर टेक्स नहीं 
ली जायगी। 

टेक्स बचाने का एक और तरीका यह है कि सिक्‍योरिटी, स्टॉक 
शेयर को उन पर व्याज या डिविडेन्ड मिलने के पहले उन्हें किसी 
दूसरे शख्स को बेच देना या हस्तान्तरित कर देना और उसके साथ 
बल्दोबस्त कर डिविडेल्ड या व्याज निकलने के बाद उसे वापिस 
खरीद लेना। इस प्रकार की कार्यवाह्दी से ध्याज या डिविडेन्ड किसी 
दूसरे शख्स को मिलने की व्यवस्था दो जाती थी और इससे टेक्स 
कम लगता था या नहीं छगता था। जिसके नाम पर वे बेचे जाते 
थे उसके कोई आमदनी न होने से या कम होने से सरकार से वह 
काटी हुई इनकम टेक्स पूरी या कम वापिस ( /९|7४०० ) माँग सकता 
था। इस प्रकार सरकार को लाखों रुपयों का रिफण्ड देना पड़ता 
था। सिक्‍योरिटी आदि विक्री करनेवालों को डिविडेन्ड या व्याज 
की रकम कीमत के बतौर. मिल जाती जिससे उस पर टेक्स नहीं 
लिया जा सकता था क्योंकि यह एक प्रकार की मूल धन को प्राप्ति 
थी। डिविडेन्ड का ब्याज निकलने के बाद सिक्‍्योरिटियों का दाम 
सहज ही गिर जाता है जिससे खरीदने वाला उन्हें बेच कर नुकशान 
दिखा सकता था | 

यदि सिक्योरिटी आदि की छेवा बेची ही, खरीद करनेवाले का 


कारवार हो तो बढ नुकशान का बाद पा सकता था इस प्रकार 
& 


सरकार पर ढुतरफी मार थी। एक ओर टेक्स न देना और दूसरी 
तरफ नुकशान बाद पा लेना । इस तरीके से इनकम टेक्‍्स की बहुत बड़ी 
बचत कर ली जाती थी। परन्तु नए संशोधन के अनुसार अब व्याज 
या डिविडेल्ड ट्रान्सफर करनेवाले की आय समभी जायगी और 
वही कर के लिए दायक होगा। 

(१० ) हुकमों की प्रत्यक्ष भूलें अब ४ या ८ वो तक सुधारी 
जा सकेंगी | 

(११ ) रिफण्ड चार वर्षो तक मिल सकेगा | 

(१२ ) एसेसी की तरफ से अधिकार पाया हुआ. प्रतिनिधि ही 
उसकी ओर से इल्कम टेक्स ऑफिसर के सामने हाजिर हो सकेगा। 

(१३ ) कमचारी या उसके बाल बच्चे और औरतों की सहायता 
के लिये जो सुपर-एनुएशन फण्ड स्थापित किया जाता द्वै उसके सम्बन्ध 
में खास विधान किये गये है । 

(१४ ) अपील के ढिये एपेलेट ट्रिब्यूनल को स्थापना की व्यवस्था 
की गई है। 

(१४ ) नुकसान ६ वर्ष तक बाद मिल सकेगा। इसके लिये 
देखिये पृष्ठ ६६ से ७२ तक | 

(१६ ) रजिस्टरी किये हुए फर्म और विना रजिस्टरी किये हुए 
फर्म में महत्व का परिवर्तेन कर दिया गया है | देखिये पृष्ठ ७८ से ८०। 


(३) गुनाह और दण्ड 


यदि कोई शरूस बिना वाजिब कारण के ( ए7ग00॥  8880॥- 
&0]6 ०७७६७ ०। ७5००४०) निम्न लिखित विषयों में अपराध करेगाः-- 
(क) जिस आमदनी पर टेकूस उद्गम स्थान (४४ &0प००) 
में काट लेने का कानून है अथवा उद्गम स्थान में काट लेने की आज्ञा 
कर दी गई हो उस आमदनी को देते समय उसमें से टेक्स नहीं 
काटेगा ; 
हि 


(ख) आमदनी में से उदृगम स्थान पर टेकूस काटने पर 
जो इस आशय की सा्टीफिकेट देनी होती दे कि टेक्स काट लिया 
गया है और वह जमा दे दिया जायगा यदि वेसी साट्टीफिकेट 
नहीं देगा | 

(ग) निश्चित रकम के उपरान्त डिविडेण्ड किस को और 
कितना दिया यदि धारा १६-ए के अनुसार इसकी तालिका नहीं देगा, 
निश्चत रकम के उपरान्त किसको और कितना व्याज दिया यदि धारा 
२०-ए के अनुसार उसकी तांलिका नहीं देगा या वेतन किसको और 
कितना दिया गया और उसमें से धारा २१ के अनुसार कितना टेकस 
या सुपर टेक्स काटा गया इसकी तालिका नहीं देगा या धारा २२ के 
अनुसार आमदनी की तालिका नही देगा या धारा ३८ के अनुसार 
यह नहीं चतलाया कि फर्म के कितने और कौन कौन सामेदार है, 
संयुक्त परिवार का कर्त्ता कौन है, युवक सदस्य कितने हैं या वह किस- 
किस शरूस का ट्स्टी, गार्जियन आदि है , 

(घ) धारा २२ (४) के द्वारा मंगाएं गये चही-खाते ठीक समय 
में उपस्थित नहीं करेगा , 

(ड) या किसी कम्पनी के रजिस्टर का निरीक्षण या उनकी 
नकल नहीं लेने देगा , 

तो उस पर फोजदारी मामछा चलाया जायगा और मजिस्ट्रेट 
यदि उसे दोषी ठहरा देगा तो उस पर प्रति दिन के लिये १०) तक 
जुर्माना लगाया जायगा। यह जुर्माना जब तक दोष होता रहेगा 
तब तक लगाया जाता रहेगा। 


यदि कोई शख्स भूठी तस्दीक (५७००॥०४४०७) करेगा और उसे 

मालूम होगा या उसकी धारणा होगी कि तस्दीक मिथ्या दे या उसको 

विश्वास नहीं होगा कि चह सत्य है तो उस पर फोजदारी मामला 

चछाया जा सकेगा और थदि मजिस्ट्रेट उसे अपराधी ठहरा देगा तो उसे 

छः महीने तक की साधारण जेल का दण्ड दिया जा सकेगा। उस पर 
१० 


१५०००) रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा या जे और जुर्माना 
एक साथ किया जा सकेगा। 

उपरोक्त गुनाहों के लिये इन्सपेफ्टिंग एसिस्टेण्ट कमिश्नर के हुक्म 
विना कोई कारंवाही नहीं की जा सकेगी | 

इन्सप्रेक्टिंग एसिस्टेण्ट कमिश्नर कार्यवाही करने के पहले या बाद 
में उपरोक्त गुनाहों के सम्बन्ध मे मेटमाट ( 00॥0ए॥प ) कर 
सकता है। 


(४) इन्स्पोरेन्स कप्पनियों पर टैक्स 

सशोधन के पहले इन्स्योरेन्स कम्पनी पर जो टैक्स लगाई जाती 
थी वह्‌ एसेट ( ॥४४०७४) और लायब्लिटीज ( ॥807॥068 ) की 
वार्षिक कृत में जो अन्तर होता था उस रकम पर लगायी जाती थी। 
वोनस के रूप में पोलिसी होल्डरों को जो रक्रम वितरण की जाती 
थी वह बाद नहीं दी जाती थी। परन्तु इस कानून में परिवर्तन कर 
इन्स्पोरेल्स कम्पनियों के लिये अब बहुत फायदे का कानून कर दिया 
है। अब इन्स्योरेन्स कम्पनी की आमदनी की कृत दो तरह से की 
जा सकती है :-.. 

(१) या तो इनवेस्टमेट की आय में से खर्चो को बाद देकर 
जो रकम रहे उस पर टेक्‍्स छगाया ज्ञा सकता है, या 

(६ ) पुराने कानून के अनुसार जो सरप्रुस (४07]))४७) हो उसमे 
से पोलिसी होल्डरों को जो बोनस दिया जाय उसका एक निश्चित 
अंश बाद देकर जो रकम चचे उस पर टेब्स छगाया जा सकता द्वै। 

वास्तव मे तो जो चोनस पोलिसी होल्डरों को दिया जाता था 
चह एक तरह से इन्स्योरेल्स का प्रीमियम था जो कि उनसे बेसी छे 
लिया गया था | इस तरह जो सम्पूर्ण रूप से आय नहीं थी उसको 
आय भान कर टेकूस लिया जाता था। परन्तु यह एक प्रकार का 
अल्याय था | अब नए सुधार के द्वारा यह दूर कर दिया गया है। अब 

११ 


जो टैक्स छी जायगी बह या तो एकच्युरियल सरपूस ( 4 #प्रशापक्न 
8070]0४ ) के आधार पर या आमदनी में से खर्चे बाद देकर जो 
आय बचेगी उसके आधार पर | जिस तरीके से अधिक आमदनी 
निकलेगी उसी तरीके से आमदनी की कूत की जायगी। 


(५) स्लेब सिस्टम के अनुसार रेट :--- 
भाग ? 
इनकम टेक्स के रेट :-- 


ए--किसी व्यक्ति; हिन्दू अविभक्त परिवार, विना रजिट्टी किये 
फर्म या शख्सों की अन्य एसोसियेशन पर टेकूस निम्नलिखित दर से 
लगाया जायगा : 


रेट प्रति रुपया 
१--छुछ आय के पहले... १४४००)... कुछ नहीं 
२ » वादके ३४५००) )॥ 
३े-: हर बाद के ४४०००) न 
धैः अ वाद के ५7०००) बट) 
४-- » बाद बचे सब रुपयों पप  £)॥ 


परन्तु यदि छुछ आमदनी २,०००] से उपर नहीं होगी तो कोई 
टैकूस नहीं छगेगी। 

किसी भी हालत में टेकूस उन रुपये के आधे से अधिक नहीं 
छगेगी जितने रुपयों से कुछ आमदनी २,०००] से अधिक है । 

वी- प्रत्येक कम्पनी, लोकछ अथॉरिटी के सम्बन्ध में तथा उस 
हालत मे जब कि इनकम टेकूस एक, १६२२ के विधान के अनुसार 
टैक्स ऊँचे से ऊँचे दर से रगानी होगी, निम्न लिखित रेट रहेंगेः- 

समूची 'कुछ आमदनी” पर >]।॥ प्रति रुपया 
१२ 


भाग २ 
सुपर टेकूस के दर 
ए--प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू असंयुक्त परिवार, अन्‌ रजिप्टड फर्म तथा 


शरूसों कौ अल्य एसोसियेशन के सम्बन्ध में यदि उनके प्रति इस भाग 
का पेरा 'ी' छागू नहीं हो तो सुपर टेकूस का रेट इस प्रकार होगा :-- 


रेट प्रति रुपया 
रन पहले रू० २४,०००) कुछ नहीं 
२-- बाद के ₹० १०,०००) “) 
३-- बाद के रु० २०,०००) 5) 
४-- वादके ₹० ७०,०००) >. 
(- वाहके. ₹० ७५,०००) ) 
ईं-- वादके. २० १६०/०००] [..) 
७- वादके ₹० १५५०१०००] |.) 
८-- बाद की छुछ आय, 2) 
बी--हरेक कम्पनी और छोकछ अथॉरिटी के सम्बन्ध में 
समूची कुछ आय पर >) प्रति रुपया 
६४३, पीचा गरो 
२५ जुलाई १९१९ | श्रीचन्द रामपुरिया 
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[60 £रे 
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इन्कम-टेक्स कानून 
आरम्भ 


संक्षिप्त नाम, क्षेत्र और शुरुआत 


१--(१) इनकम टेफ्स और सुपर टेफ्स विपग्रक कानन का 
नाम--दी इण्डियन इस्कम टेफ्स एक, सन १६२०५”"--है। यह एक 
इल्कम टेक्स और मुपर 2ेक्स विषयक कान को संग्रह ओर सशो- 
धन करने के लिये चनाया गया था। 

(२) यह एन निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू है : 

( क ) सम्पूर्ण बूटिश भारत मे, 

( ख ) दृटिश वेछुचिस्तान और सथाल परगनों मे, 

(ग ) देशी राज्यों और ठाझुरों के क्षत्रों (()3) ४७५8) 
मे, उन बृटिश प्रजाओं के प्रति जो कि भारत-सम्राट कौ नोकरी मे हें, 

(घ) देशी स्थासतों ओर ठाकुरों के क्षेत्रों मे उन 
दृटिश प्रजाओं के प्रति जो कि ऐसे 'स्थानीय-अधिकारी' * ([.0०४ों 
५ए))७॥ ९ ) की नौकरी में हो जो भारत-सम्राट के प्रतिनिधि या 
फेन्द्रिय सरकार को प्राप्त अधिकारों के प्रयोग से स्थापित की गई 
हो, तथा 


९--स्थानीय अधिकारी--इस शब्द मे कोई म्युनिस्पल कमिटि, डिह्प्क्ट बोर्ड, 
पोर्ट कमीशनर को सस्था, या अन्य अधिकारी का समावेश द्ोता है जिसको कि 
कानूनन हक है या सरकार की तरफ से अधिकार दिया गया कि वह किसी स्थानीय 
फन्‍्ड को देख-रेख या सचालन करे। 


२] इन्कम-टक्स कानून [ पैरा १-२ 


(७ ) उपरोक्त राज्यों और ठाकुरों के क्षेत्रों में भारत- 
सम्राट के अन्य सभी कर्मचारियों के प्रति । 
(३) यह एक पहली अग्रेल सन्‌ १६२२ से प्रचलित है । 
-धारा : १ 


पारियापाएँ 


२--विषय या प्रसंग से कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा तो इस 
एक में--- 
(१) “कृषि की आय” १ (ब/27प0प्री.पराम]ं 7900॥0) का अर्थ 
निम्नलिखित होगा--- 

(ए) कोई छगान ( 8०॥६ ) या मारुगुलारी (३०ए७/प९) 
जो ऐसी जमीन से प्राप्त होती हो जो कृषि के प्रयोजन के लिये ब्यव- 
हार की जाती हो, और जिस पर या तो छूटिश भारत में माल- 
गुज्ञारी छगती हो या जिस पर कोई ऐसा स्थानीय महसूल ( [,004! 
7४6 ) देना पड़ता हो जो कि सम्राट्‌ के कर्मचारियों द्वारा कमचारी 
की हैसियत से गाया जाता और अदा किया जाता हो, 

(बी) कोई आय जो ऐसी जमीन से-- 

(क) कृषि द्वारा प्राप्त हो, था 
(ख) कृषक द्वारा था जिनसी छगान पानेवाले 
(१००७७ 06 7९7 -7-)प7४व०) कोई शख्स हारा ऐसे काय किए 


१---७घी की आयः उदाहरण स्वरूप चरागाहों के सम्बन्ध में चरवाहों से जो 
फीस ली जाती है वह कृषि की आय है, इसो तरह जगल की आय, कृषि को आय 
है। पानो के बगीचे की लीज कृषि के लिए लोज होगी। चाय को लगाना, 
पत्तियों का छाटना, तोड़ना, कृषि का कार्य है परन्तु प्रत्तियों को सुखाना और उन्हें 
स्टाक कर और बिक्री योग्य बनाना कृषि कार्य नहीं है ! 


पैरा २] इल्क्म-टेयस कानून (३ 


जाने से प्राप्त हुई दो जो कार्य कि उत्पन्न की गई या प्राप्त को गई 
उपज को जिक्री करने योग्य बनाने के लिए साधारण तौर पर किया 
जाता हो, या 
(ग) कृपक द्वारा या जिनसी लगान पानेवान शख्स 
द्वारा, उत्पन्न की गई या प्राप्त की गई ऐसी उपज के बेचे जाने से हुई 
हो जिसके सम्बन्ध में सब कछाज वी (ख ) के अनुसार किए गये कार्य 
(07००७६४) के सिवा अल्य कोई काये नहीं किया गया हो | 
(सी) कोई आय जो ऐसी इमारत से प्राप्त हई हो जो 
इमारत ऐसी जमीन को छूगान या खज़ाना पानेब्राले शख्स की सम्पत्ति 
हो और उसके कब्ने में हो, या 
कोई आय जो ऐसी इमारत से प्राप्त हुई हो जिस इमारत पर 
किसी ऐसी जमीन के कृपषक या जिनसी लगान पानेवाले शख्स का 
कठ्जा हो जिस जमीन के विपय में या जिस जमीन की उपज के 
त्रिपय में क्राज़ (बरी) के उप छाज (ख) ओर (गा) में बताया हुआ काम 
क्रिया जाता हो | 
परन्तु शत्तें यह है कि इमारत उस जमीन पर या उस जमीन के 
बिल्कुड समीप होनी चाहिग्रे तथा इमारत ऐसी होनी चाहिये जिसकी 
आवश्यकता, लगान या खजाना पानेबाल़े को या कृपक को या 
जिनसी छगान पानेवाले शख्स को, उक्त जमीन से सम्बन्ध रखने के 
कारण निवास स्थान के लिये, था गोदाम, या अन्य इमारत बनाने के 


लिए हो | --धारा : २ (१) 
(२) “एसेसी” का अर्थ है कोई ऐसा शख्स जिसके द्वारा 
इनकम टेक्स दी जाने की हो । --धारा : २ (२) 


(३) “कारबार” में व्यापार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, चीजें तेयार 
करने का काम था ऐसे ही ढंग का कोई साहसिक प्रयज्ञ या कामकाज- 
सामिल है। -धघाराः २ (४) 


ड्ड] इन्कम-टैक्स कानून [ परा ३ 


(४) “डिविडंड” में -- 

(ए) किसी भी कम्पनी द्वारा एकत्रित नफे का वितरण-- 
चाहे एकत्रित नफा पूजी में परिवर्तित किया गया हो या नहीं--यदि 
इस वितरण से कम्पनी को अपनी जायदाद ( 5४७४७ ) का कोई 
अंश या समूची जायढाद अपने शेयर-होल्डरों को छोड देनी 
पड़ती हो । 

(बी) किसी करपनी द्वारा, उसके एकत्रित्त नफे की हृद तक, 
-चाहे यह एकत्रित नफा पूँजी में परिवर्तित किया गया हो या नहीं - 
डिवंचर या डिवेचर स्वाक का वितरण 

(सी) कम्पनी के काम को सलटाते वक्त कम्पनी के एकद्रित 
नफे में से कम्पनी के शेयर होल्डरों में किया हुआ कोई वितरण 

परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि कम्पनी के काम सलटाने 
की तारीख के पहले के छः गत वर्षो में उत्पन्न हुआ एकत्रित नफा 
ही इस प्रकार वांदा गया होगा तो इस तरह सामिर किया 
जायगा | 

(डी) किसी कम्पनी द्वारा पूंजी को कम कर उस हृद तक 
किया हुआ वितरण-जिस हृद तक कि ता० १ अगप्रेछ्ल १६३३ के पहले 
शेप हुए “गत बपे' की समाप्ति के बाद उत्पन्न हुआ एकत्रित नफा 
कम्पनी के पास हो, चाहे यह नफा पूँजी के रूप में परिवत्तित किया 
गया हो या नहीं | 

परन्तु डिविडंड मे ऐसा वितरण सम्मिलित नहीं होगा जो कि 
किसी ऐसे शेयर के सम्बन्ध मे किया गया हो जो कि पूरे नगदी 
बदले मे निकाछा गया हो ओर छिक्वीडेशन की अवस्था में उदरी 
हुई जायदाद (१४७७) में जो कोई हिस्सा न बटाता हो जव कि ऐसा 
वितरण उपधारा (सी) और (डी) के अन्नुसार किया जाता हो | 

खुछासा : “एकत्रित नफा” शब्द मे, जहाँ ही चह इस डोज में 


पैरा २] इन्क्म-ट्स कानून [५ 


व्यवहरित हुआ है, 'पूंजी-नफा! (८०वें एएणए ) सम्मिलित 
नहीं है। “धारा: २ ( ६-ए) 
(४) “गत वर्ष” का अर्थ है-- 
(ए) वे बारह महोने जो कि 'एसेसमेट बर्ष' के ठीक पहले 
की ३१ ता० माच को समाप्त होते हों, या 
एसेसी के चाहने पर वह वर्ष” जो कि उपरोक्त बारह महीनों के 
अल्दर त्ा० ३१ मार्च के सिचा किसी अन्य ताऐग्ब को शेप होता 
हो और जिसके अनुसार एससी का ट्सिव रक्‍्सखा जाता हो | 
१--शमेसमेट ब१' धप्रल ने चुत होकर मार्च मे शेष होता ए। जो वर्ष 
ता० १ अप्रेल १९१९ में आग्म्म होकर ता० ३५ मार्च १९८० में शप हो, वह 
एमेसमेट वषे १९३९-४० बहलायगा। एमेसमेट वर्ष १९३ ९-४० के लिए जो 
बारह महीने ता० ३१ मार्च, ३९ फो अप होते हैँ थे अर्थात्‌ १ अप्रेल, ३८ मे 
ता० ३१ मार्र, ३९ तक का समय गत बर्ष कहलछाता हू । देसी प्रकार एसेसमेट वर्ष 
१९३८-३९ के लिए गत वर्ष वे बारह मद्दीने होगे जो ३१ मार्च ३८ को झप हो। 
२--उदाहरण स्वरूप एमेसमेट वर्ष १९३९-४० में निम्न लिसित व्ये गत वर्ष हँगि.-- 

(५) चेत मुद्दी ९, १९९५ से चत सुद्ी ८, १९९६ तऊ का वर्ष अर्थात्‌ रामनवमी 
यर्ष १९९५। यह वर्ष ता० २८ माचे १९१९ को अर्थात्‌ १ अप्रेछ 
१९३८ से ३१ मार्च १९३५ के अन्दर शप हुआ है। 

(२) काती सुदी १, १९९४ से काती बदी १५, १९९५ तक का वर्ष अर्थात्‌ 
दिवाली वर्ष १९९४-९५॥। यह वर्ष ता० २३ अक्टूबर १९३८ को ओेप हुआ 
है भर्थात्‌ १ अप्रेठ १९३८ से ३ मार्च १९३९ के अन्दर शेप हुआ है । 

(३) जनवरी, ३८ से दिसम्बर, ३८ तक का वर्ष अर्थात्‌ कलेण्टर वर्ष, १९१८ 

(४) १, बैजाख, १३४५ से ३१ चत, १३४५ अर्थात्त बंगाली व, १३४७ | यह 
वर्ष ता० १४ अप्रेल, ३९ को शेप हुआ है। 

(७) इसी प्रकार रथयात्रा, अक्षय तृतीया, फसंछो, दसेहरा, सबत्त आदि वर्ष 
गत वर्ष हो सकते हैं । 


६] इन्कम-2क्स कानून [ परा २ 


आमदनी, मुनाफे और छाभ के भिन्‍न-भिल्‍न साधनों के विपय 
में अछग-अछग गत वर्ष हो सकते है। 

यदि किसी एक एसेसी पर एक साधन के विपय में एक वार कर 
लगा दी गई हो तो उस साधन के सम्बन्ध वह अपनी इच्छा को काम 
में छाकर 'गत वर्ष” के उस समय छागू पड़ते अर्थ को नहीं बदन 
सकता | केवछ इनकम टेफ्स आफिसर की स्वीकृति से और उसके 
ठ्वारा उचित समझ कर लगाई गई शर्तों पर ही यह रदोवदल की 
जा सकती है। 


(वी) किसी शख्स, कारवार या कम्पनी, या किसी 
प्रकार के शख्स, कारवारों या कम्पनियों के लिए सेन्ट्ड बोर्ड आफ 
रेविन्यू या उसके द्वारा अधिकार-प्राप्त किसी अधिकारी द्वारा तय 
किया हुआ कारू। 


(सी) एसेसमेट वर्ष के पूर्व के आर्थिक वर्ष में यदि कोई 
कारवार, पेशा या रोजगार नया शुरू किया गया होगा तो शुरू 
करने की तारीख से ३१ ता० साच तक का कार या सब छाज 
(बी) के अनुसार यदि कोई साल निश्चित किया गया होगा तो उसके 
अन्तिम दिन तक का काल, या यदि एसेसी का हिसाव ३९ मार्च 
के सिवा किसी अन्य तारीख तक बनाया गया होगा और थदि 
उसके बिपय में सब क्वाज (वी) के अनुसार कोई काछ निर्धारित 
नहीं किया गया होगा तो, एसतेसी की इन्छा से कारवार आदि शुरू 
करने की तारीख से उस दूसरी तारीख तक का, जिस तारीख तक 
का हिसाब बनाया गया होगा, काल | 

परन्तु यदि यह दूसरी तारील कारबार आदि शुरू करने की 
तारीख और ठीक उप्तके वाद को ता० ३१ मार्च के अन्द्र नहीं गिरेगी 
तो यही माना जायगा कि कोई गत वर्ष नहीं दै। 
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यदि एसेसी किसी फर्म मे सामेदार होगा तो फर्म के आमदनी 
आदि में उसका जो हिस्सा होगा उसके सम्बन्ध में श्यत बर्ष! का अर्थ 
वह गत वर्ष होगा जो कि फर्म की आमदनी आंदि पर टेफ्स छूगाने 
के लिए ठहराया गया होगा। -धारा २ ( ११ ) 

(६) “आमदनी” ( ]70070 ) शब्द में निम्नलिखित गर्भित 
है :--परा २ (४) के अनुसार डिविडंड की परिभाषा मे जो छुछ आता 
हो, और धारा, ७ की उपधारा (१) के खुछासा २ के अनुसार उस 
” धारा के प्रयोजन के लिए जो नौकरी के बदले भे प्राप्त कोई छाभ हो 

और धारा १० उपधघारा (२) के छाज (७) के अनुसार कोई रकम 
जो कि मुनाफा सानी जाय और एक स्युच्यूल इन्स्थोरेल्स कम्पनी 
द्वारा किए जाते हुए इन्स्पोरेन्स के कारवार से मुनाफा जो एक के 
सीड्यूल भे दी हुई रूछ ६ के अनुसार कूँता गया हो 
--धाराः २ ( ६-सी ) 
(७) “कुल आमदनी” का अर्थ है इस एक:के अनुसार आगे 
परा £ में उक्त आमदनी मुनाफे और छाभ की कुछ रकम 
#दुनिया की छुछ आमदनी”-- में सब आमदनी, भुनाफे और 
छाभ सामिल है चाहें वे कहीं उत्पन्न हों और संचित हो। केवल 
पह आमदनी वाद है जिसके प्रति की धारा ४ के विधान के अनुसार 
यह्‌ एक्ट लागू नहीं है। ( इसके लिए देखिये पेरा, ५ ) 
“धारा २ (१४ ) 

(८) 'रजिप्टड फर्म'--उस फर्म को कहते है जो कि धारा २ 
ए के विधानानुसार रजिप्टडे हुआ हो। -धारा २(१४ ) 

(६) अन्‌ रजि्ट्ड फर्म-ज़ो फर्म रजिए्टड नहीं है उसे अन्‌ 
रजिप्टड फर्म कहते हैं। --धारा २ (१६) 


डअरच्याकू- १ 
?-हइन्कम टेक्‍्स की लाय 


३--(१) इल्कम टेक्स “गत वर्ष” की 'छुछ आय! पर लगाई 
जाती है। 
(२) वह (१) प्रत्येक व्यक्ति, (२) हिन्दु अविभक्त परिवार, 
(३ ) कम्पनी और स्थानीय अधिकारी ([,068] भाह0%5) ( ४) 
प्रत्येक फर्म (सामेदारी ) तथा व्यक्तियों के अन्य समुदाय पर 
तथा ( ६ ) फर्म के साकेदार और समुदाय के सदस्यों पर प्रथक- 
प्रथक रूप से, लागू पड़ती है । 
(३) इल्कम टेक्स का दर हर वर्ष के लिए फाइनेन्स एक में 
घोषित कर दिया जाता है और उस वर्ष के लिए टेक्स उसी दर से 


ली जाती है। 
(४) इल्कम टैक्स इस एक के नियम और बन्‍्धेजों के अनुसार 
लगाई जाती है। -धारा० ३ 


२--एसोपियों की चार श्रोगियाँ 


४--इन्कम टेक्स कानून के प्रयोजन के लिए एसेसियों (करदाताओं) 
की चार श्रेणियाँ की गई हेंः-- 
(१) बृटिश भारत में निवास नहीं करने वाले; 
(२) छूटिश भारत के निवासी, 
(३) बृटिश भारत के निवासी पर सामाल्य तोर पर दूटिश 
भारत में नहीं रहने वाले, 


प्रा ४ इन्कम-टक्स कानून !९ 


(४) इटिश भारत के निवासी और सामान्य तोर पर दृटिश 
भारत में रहने वाले । 
इनका खुलासा इस प्रकार हैः-- 
(१) बृटिश भारत फे निव्रासो 


किसी साल के लिए बृटिश भारत का निवासी वह होगा.-- 
(क) जो उस साल में दृटिश भारत में कुछ मिलाकर 
१८२ दिन या उससे अधिक रहा हो, या 
(ख) जिसने उस साल में कम-से-कम सब मिलाकर छः 
मह्दीनों के लिए वृटिश भारत में रहने का मकान रक्‍्खा हो और 
कम-से-कम एक दिन के लिए भी वह्‌ उस साल में बृटिश भारत . 
में आय हो, या 
(ग) जो उस साल के पूबे के ४ सालों में बृटिश भारत 
में कुल मिलाकर ३६५ दिन या अधिक रह चुका हो और उस साल 
कितने ही समय के लिए बृटिश भारत में रहे वशर्त्ते कि यह रहना 
आकस्मिक या अचानक सफर के रूप म न हो | 
उपरोक्त तीनों वातों में से किसी एक के भी छागू पड़ने पर व्यक्ति 
वृटिश भारत का निवासी माना जायगा | यह जरूरी नहीं दे कि 
तीनों बातें एक साथ छागू हों । 
(२) बृटिश भारत में निवास नहीं करने वाले 
उपरोक्त तीनों बातों में से एक भी बात जिसके प्रति छागू नहीं 
होगी वह इस द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत आयगा अर्थात्‌ नेन रेजिडेंट 
-बटिश भारत में निवास नहीं करने वाला समझा जायगा | 
(३ ) इख्शि भारत के निवासी भोर समान्य तोर पर 
बृटिश भारत में रहने वाले 
किसी वर्ष के रिए इस श्रेणी में वह व्यक्ति आयगा जो.-- 
ब्‌ 
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(१ ) उस वर्ष के पूर्व के दस वर्षों में से नौ वर्ष क्षटिश भारत 
का निवासी रहा हो, तथा 
( २ ) जो पिछले सात वर्षा मे निरल्तर या कुछ मिला कर दो 
वर्ष से अधिक बृटिश भारत में रहा हो। 
( ४ ) बृंटिश भारत के निवासी पर सामान्य तौर पर बृटिश 
भारत में नहीं रहने वाले 


बृटिश भारत के निवासी और सामान्य तौर पर बृटिश भारत 
में रहने वाले की अणी मे आने के लिए किसी व्यक्ति को पिछले १० 
सालों में से कम-से-कम ६ साल तक बृटिश भारत के निवासी होने 
के साथ-साथ पिछले ७ वर्षो मे ७३० दिन दृटिश भारत में रहना 
होगा। इन दोनों शर्त्तों को एक साथ पूरा करने पर ही कोई व्यक्ति 
इस कोटि के अन्तर आयगा अन्यथा वह बुटिश भारत के निवासी 
पर सामान्य तौर पर दृटिश भारत मे नहीं रहने वाले व्यक्ति की अ्रणी 
में आयगा | 

चहुत-से ऐसे भारतीय व्णपारी हैं जो विदेश मे व्यापार करते हे 
परल्तु उनके वुटिश भारत में रहने के मकान हैं. और वीच-बीच मे वे 
बृटिश भारत मे आते रहते हैं। उनका वृटिश भारत के साथ जो 
सम्बन्ध है वह यहाँ पर पेत्रिक सकान होने से है और उनका वीच- 
“बीच में आना होता है वह मृत्यु, शादी आदि अवसरों पर होता है। 
मकान होने और बीच-वीच मे यहाँ आने से वे, क्ृटिश भारत के 
निवासी वाली श्रेणी मे आ जाते हैं । परल्तु बूटिश भारत के निवासी 
और सामान्य तौर पर बृटिश भारत में रहने वाले वे तभी कह- 
छायेंगे जब कि इसके साथ-साथ पिछले १० में ६ वर्ष वे दृटिश 
भारत के निवासी रहे हों और पिछले सात वर्षा में ७३० दिन 
बृटिश भारत मे रहे हों। इन शर्तों के पूरा न होने पर कोई बृटिश 
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भारत का निवासी पर दूंटिश भारत में सामान्यतया न रहने बाछा 
माना जायगा। कहने का तात्पय यह है कि उपरोक्त कोई भारतीय 
व्यापारी जब तक ७ वर्षो मे २ ब्ष से कम अर्थात्‌ वर्ष में ३ महीने से 
कुछ ऊपर तक वृटिश भारत में आकर रहेगा तच तक भी वह सामान्य 

. तौर पर दूटिश में रहने वाला नहीं माना जायगा। 

विदेशी व्यापारी जो भारत बे में आकर व्यापार करता है उसके 
सस्वन्ध मे भी उपरोक्त नियम लागूहै। मान लीजिए कोई अग्रेज 
८ वर्षों से दूटिश भारत मे नौकरी करता है और बीच में उसने छट्ठी 
नहीं ली है। वह प्रद्यक्षतः ही घूटिश भारत का निवासी पर सामास्य 
तोर पर इृटिश भारत मे नहीं रहने चाला है क्योंकि १० तर्षो में ६ चर्ष 
वाली शत पूरी नहीं होती | 

अब तक जो भारत के निवासी आदि श्रेणी भेदों की चर्चा की 
है वह ध्यक्ति को रष्टि में रख कर। अब अस्य शख्सों के सम्बन्ध में 
इन पर विचार किया जाता है। 

एक क्रेम्पती किसी साल के लिए घृष्टिश भारत मे दसने वाढी 
संसमकी जायगी यदि 

(१) उस बर्ष मे उसके कार्यो की देख-रेख और संचार सस्पूर्ण 
रूप से घुटिश भारत मे रहा होगा, था 

(२) उस वर्ष उस कम्पनी को वृटिश भारत मे जो आय उपजी 
होगी वह बृटिश भारत के वाहर हुई आय से अधिक होगी | 

पहले कम्पनी का कार्य सचालन और प्रवन्ध सम्पूर्णत: दृटिश 
भारत मे होता था तो द्वी वह ब्ृटिश भारत मे बसने वाली कम्पनी मानी 
जाती थी। अब यदि इसका अधिकाश छाभ इंटिश भारत से होता 
होगा तब भी बह दृटिश भारत में चसने बाही कम्पनी मानी जायसी | 
इस तरद यद्‌ साफ है कि यदि एक कम्पनी दृटिश भारत के बाहर _ 
स्थापित हुई दोगी, वहीं पर रजिए्टई हुई होगी और वहीं संचालकों 


न य्ः 
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की मीटिंग होती होगी और चहीं से आदेश मिलते होंगे तो भी यदि 
उस कम्पनी का अधिकाश छाभ बृटिश भारत से हुआ होगा तो वह 
भारत में बसने वाली कम्पनो मानी जायगी । 

सयुक्त हिन्दू परिवार, फर्म या व्यक्तियों के अन्य समुदाय का चास- 
स्थान ब्टिश भारत समझा जायगा यदि इनके कार्यो की देख-रेख 
ओर संचालन सम्पूर्ण तौर पर बटिश भारत के बाहर अवस्थित 
न॑ होगा | 

कोई भी अविभक्त हिन्दू परिवार बृटिश भारत का निवासी और 
सामान्य तौर पर घृटिश भारत में रहने वाला माना जायंगा अगर 
उसका संचारूक ( ॥09798७" ) बृटिश भारत का निवासी और 
सामान्य तौर पर ब्ृटिश भारत मे रहने वाला होगा। 

जो कम्पनी, फरम या व्यक्तियों की अन्य समुदाय भारत में बसने 
वाली होगी वह्‌ सामान्य तौर पर दूटिश भारत मे रहने वाली 
भी होगी | >-धारा: ४ ए, ४ वी 


२--प्परोक्त श्रेणी भेद के अनुत्तार कर का दाायत 


४-एसेसियों की उपरोक्त चारों श्रेणियों को खयाल में रखना बड़ा 

ही जरूरी है। किस सनुष्य ( 0७/४०४ ) को किस-किस आमदनी के 

सम्बन्ध में टेक्स देने के लिए दायक होना होगा यह वह किस श्रेणी के 

अन्तर पड़ता है इस पर निर्भर है। उपर बताए गये चार श्रेणियों के 
सलुष्यों का टैक्स विषयक दायित्त्व निम्न प्रकार से जुदा-ज्लुदा हैः - 

(१) बृटिश भारत में निवास नहीं करने वाले मनुष्य को किसी 

धात वर्ष” के छिए उस आय ' के सस्बन्ध मे टेक्स देना होगा जो उस वर्ष 





१--आय” इस झब्द में यहाँ पर आमदनी, मुनाफा और लाभ के--चाहे वे 
किसी भो साथ से श्राप्त हुए हों--अन्तगत सममने चाहिए । 
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में उसको बृटिश भारत में उपजी होगी या मिल्ली होगी या उपजी हे 
मिली समझी जायगी। बृटिश भारत के बाहर उसे जो आय हुई 
होगी उस पर उसे कर नहीं देनी होगी। परल्तु यदि बह अपनी 
बूटिश भारत के चाहर की आमदनी में से, जो कि उसकी कुछ आय मे 
सामिर नहीं की गई हैं, कोई रकम अपनी स्त्री, जो दृंटिश भारत की 
निवासिनी हो उसको भेजे तो वह रकम उसकी स्त्री की बृटिश भारत 
में उपजी हुई आय समझी जायगी और उस पर उसकी स्त्री को 
टैक्स देना होगा। 

(२) घृटिश भारत के निवासी पर सामान्य तौर पर बृटिश 
भारत में नहीं रहने वाले मनुष्य को गत वर्ष मे ब्ृटिश भारत में जो 
आय उपजी होगी या मिली होगी उसके उपरांत-- 

(क) दृटिश भारत के बाहर अर्थात्‌ परदेश मे उपार्शित आय 
जो इटिश भारत में छाई गई होगी या प्राप्त की गई होगी उस पर तथा 
(ख) भारत ( जिस में देशी राज्य सी सामिल हैं ) मे से देख-रेख 
ओर संचालित किए जाते हुए सत्र कारवार से और भारत में स्थापित 
पेरे, घन्धे-रोजगार ( ?70/९६०0०ा। ) या हुन्नर-उद्योग ( ए००४६४०॥ ) 
से उसको परदेश में जो आय हुई होगी चाहे वह श्रृटिश भारत में राई 
जाय या नहीं उस पर टैक्स देना होगा । 
इस तरह यह स्पष्ट है कि जो सामान्य तौर पर इटिश भारत मे 
नहीं रहने वाछा होगा उसको उस आय पर टैक्स नहीं देना होगा 
जो कि (१) वह बृटिश भारत के बाहर ऐसे कारबार, धल्पे-रोजगार 
या हुल्नर-उद्योग से उपार्जज करता है जिसकी देख-रेख या संचालन 
भारत से नहीं होता और (२) भारत से संचालित कारवार या 
बृटिश भारत में स्थापित धंघे-रोजगार या हुन्नर-उद्योग के सिवा 
अन्य किसी साधन से उपाजन करता है। इन आयों पर भी टैक्स 


जे 
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ढछागू हो जायगा थदि वे बृटिश भारत में छाई जायंगी या उसके द्वारा, 
यहाँ पर प्राप्त की जायेंगी। 

(३) छृटिश भारत के निवासी को, उस आय पर, जो गत वर्ष 
में उसको या उसके लिए किसी दूसरे को बृटिश भारत में मिली 
होगी या मिली समझी जायगी, टेफ्स देने के उपरात निम्नलिखित 
आयों पर टेफ्स देना होगाः-- 


(क) गत बष में जो सी आय, मुनाफा या छाभ उसने बृटिश 
भारत में उपाजेन किया या उठाया होगा या उसके उपाजेन किया या 
उठाया हुआ सममा जायगा | 


...._ (ख)' उस “गत वर्ष” बृटिश भारतके बाहर जो भी आय, 
मुनाफा या छाभ उसने उपाजन किया या उठाया होगा | इस सम्बन्ध 
में इतना ध्यान में रखने का है कि उपरोक्त आय में से जितनी रकम 
बृटिश भारत मे नहीं छाई जायगी उसमे से ४४००) वाद देकर बाकी 
की रकम को ही कुछ रकम में पकड़ा जायगा। परन्तु इससे कोई 
यह न समझे कि यदि ये ४४००) वृटिश भारत में छाए जायँगे तो भी 
उन पर टेक्स नहीं छगेगा। वाद में बृटिश भारत परे छाए जाने पर 
इन रुपयों पर भी टेक्ट लागू होगी । 


(ग) ' बृटिश भारत के बाहर सन्‌ १६३३ की पहली अप्रेल 
के बाद और गत बर्ष के पहले उसने जो आय, मुनाफा या छाभ 
उपार्जन किया या उठाया होगा उसमे से जो रकम गत व में वृटिश 
भारत' में छाई था प्राप्त की गई होगी । 


व--+..-."-न्‍-नानननाीण।णयणनऊीएणएी।ख खत: ताज आओ 


१--ता० ३१ मार्च सन्‌ १९४० को शेप होने वाले वर्ष में टक्स लगाते समय 
ये दोनों आएँ कुल आमदनी में सुमार नही को जायेगी परन्तु उनमें से जो अधिक 
होगी वहीं सामिल की जायगी । 
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(४) वृटिश भारत के निवासी और सामान्य तोर पर वृटिश 
भारत मे रहने वाले मनुप्य को भी वृटिश भारत के निवासी की तरह ही 
बुटिश भारत में प्रात हुए नफे पर ही नहीं दुनिया भर में उपा्जन हुए 
नफे के आधार पर टेफ्स देनी होगी। वह उपरोक्त उन सब आयों पर 
टेक्स देने के लिए जिमोवार होगा जिनके घिपय में कि वुटिश भारत 
के निवासी पर टेक्स छागू होती है। 

वुटिश भारत के बाहर उपार्जित या उठाई हुई आय, थे बल इसी 
लिए वृटिश में प्राप्त की हुई या लाई हुई नहीं मान ली जायगी कि दृटिश 
भारत मे वनाए गए चिट्ठ के हिसात्र में वह सामिल की गई हो | 

कोई आमदनी; जो यदि वृटिश भारत में दी जाती तो नौकरी 
के शीर्षक के नीचे उस पर टैक्‍स लग सकती, वुटिश भारत में उपाजन 
हुई या उठाई सममी जायगी चाहे वह कहीं दी गई हो बशते कि वह 
वृटिश भारत में कमाई हुई होगी और भारत के बाहर पेंशन के वतौर 
नहीं दी जाती होगी | 

कोई डिविडंड जो कि वृटिश भारत के बाहर दिया होगा उस 
हृद तक वृटिश भारत में उपार्जित या उठाया हुआ सममभा जायगा 
जिस हद तक वह ऐसे मुनाफे से दिया गया होगा जिस पर वृटिश 
भारत में टेक्स छगती है । 

इस चिपय को स्पष्ट करने के लिए एक चाट दिया जाता है जिसे 
देखने से ही मालूम देगा कि किस मनुष्य पर किस-किस आय के 
सस्वन्ध में टेक्ल लगती हैः-- 


१६ ] इन्कम-टेवस कानून [ पेरा ५ 
अपबादों को छोड़ कर, किसी भी शख्श की गत बर्ष की 
ओर प्राप्तियाँ सामिल 


१ 4 ३ 














उस वर्ष में उस |उस वर्ष में उस | उस वर्ष मे उसको 
शख्स या उसके | शख्सया उसके लिये | इटिश भारत में 
कर दाताओं कौ | लिये किसी द्वारा | किसी द्वारा ब्रटिश | उपजी या हुई होगी 
श्रेणियों... || बैटिश इण्डिया में | इण्डिया मे प्राप्त हुईं | ( 80076 07 
आरप्त(86९७ए९0) ((0७७॥४0 ॥0 0७ 88९ ) 
हुई होंगी 7९०८९७४८0) सममी 
जायगी 
| 





१-श्रटिश भारत में 
निवास नहीं न न ने 
करने वाले को 


२-साथारण तौर 
पर बृटिश 
भारत मे नहीं 
रहने वाले को 


| 
३-ब्रटिश भारत । 
के निवासी को है रन +ः 


४-साथारण तौर 
पर बृटिश भारत हि कं ह 
में रहनेवालेकोी | 
नोट न० १--जिस आय के सामने + चिन्ह है वह जोड़ी जायग्ी और - चिन्ह 
२--जो साल ३१ भार्च १९४० को समाप्त होगी उसमें टेक्‍्स छगाते समय 
दोनों रकमें शामिल नहों की जायगी। 


प्रा ५] इन्कम-टेक्स कानून [ १७ 
फुछ आय में किसी भो जरिए से हुई आमदनिर्यों, मुनाफे 











होंगी जो कि 
४ ५ श्‌ 
उस वर्षमे उसको वर्ष में उसको वृटिश इण्डियाके ,ता० १ अप्रेठ, १९३३ के 
वृदिश इण्डिया मे | बाहर उपजो या हुई दोगी--... | भर उस वर के आरम्भ 
उपजी था हुई की या के पहिले वूटिग भारत के 


बाहर उपजी या हुई जाकर 
रे रण 

जो आय उस वष में वरटिश 

। भारत में लाई या प्राप्त को 

' ज्ञाययो 


(१४७॥१९९ 0 वह बृटिश श| अथवा वह न लाई 


80९९"0 07 लाई 
मे जाई जाय या प्राप्त की 
07१५6) सम्मी | जाय या प्राप्त को 
जायगी ' की जाय। 
| 





उसी हाल्‍रुत मे ढेनी होगी 
जब कि यह भारतवर्ष में से 
देख रेख और सचालित 
हि + | कारवार पेशे या, हु्चर 
उद्योग या भारतवर्ष मे | 
स्थापित पेशे या हुच्चर 
उड्योग से प्राप्त होगी । 
हेनी होगी परन्तु बूटिण | 
५ मं इण्डिया में छाने के बाद 
जो रकम बचेगी उसमे से 
४५००) वाद देकर अव- 
शेप रकम हो नफा में 
जोड़ी जाय॒ुगी । 


हब नृ- भ न 


है वह नहीं जोड़ी जायगी। 


कालप न० ६ और ५ को रकमों में जो बढ़ी रकम होगी वहीं हिसाब में लो जायगी 
डे 


१८ ] इन्कम-टैक्स कानून [ पैरा ५ 
अपवाद 


निम्न लिखित प्रकार की आएँ कुछ आय में नहीं जोड़ीं जाय॑गी 
अर्थात्‌ उन पर टेक्स नहीं छंगेगीः-- 

(१) ऐसी किसी जायदाद (7707०"7₹ ) की आय जो 
कि पूर्ण रूप से धार्मिक या खेराती कार्यो * के लिए ट्स्ट के सुपर्द हो 
था अन्य कानूनी तरह से इन कार्यो के लिए बंधी हुई हो। यदि 
जाथदाद की समूची आय इन कार्यों में न छग कर केवल अंश रूप ही 
लगती हो तो उस हालत में उतनी आय जितनी की इन कायों में 
छगाई गई होगी या लगाने के लिए अछूग कर दी गई होगी । 


(२) धार्मिक या खेराती संस्थाओं की ओर से किये जाते 
हुए कारबार से होने वाली आय यदि वह सम्पूर्णतः संस्था के उद्देश्यों 
में छगायी जाती हो। परन्तु यह आय उसी हालत में बाद पड 
सकेगी जव कि ( १ )ऐसी संस्थाओं द्वारा किया जाता हुआ कारवार 
उन संस्थाओं के प्रमुख उद्देश को पूरा करने के लिए किया जाता होगा, 
या (२) ऐसे कारबार के सव कार्य प्रधानतः उन मनुष्यों द्वारा किए 
जाते होंगे जिन को छाभ पहुँचाना इन संस्थाओं का उद्देश्य है। 

(३) किसी धार्मिक या खैराती संस्था की कोई भी आय 
जो कि स्वेच्छा से दिए जाते हुए चन्दों से होगी और एकमात्र धार्मिक 
या खेराती कांसों में ही छगाये जाने की होगी । 


१--इसमें तथा बाइ के अपवादों में खेराती उद्देश्यों का अर्थ है गरीबों की 
सेवा, शिक्षा, डाक्टरी सहायता, तथा सार्वजनिक छ्वित के अन्य कार्यों की 
उन्नति के कार्य परन्तु अपवाद (१), (२), (३) के कारण किसी खानगी 
(?ए॥/७) धामिक ट्रस्ट को वह आमदनी बाद नहीं दी जायगी जो कि 
सार्वजिनक कार्यों में नहीं छगाई जातो । 


पैरा ५] इन्कम-टैक्स कानून [ १९ 


(४) स्थानीय अधिकारियों की आय। संशोधन के पहले के 
कानून अनुसार स्थानीय अधिकारियों की सव आय टेफ्स से बरी 
थी परन्तु अब वद्दी आय टेफ्स से बरी रहेगी जो कि उसके हारा अपने 
क्षेत्र में ( 0४४ ०ंध्रा8070007 ) वस्तु या सेवा प्रदान करने रूप 
तिजारत या फाखवार से पेदा की गई होगी। 


(४) उन जमानतों का ब्याज जो कि किसी ऐसे प्रोविडंट 
फाड़ के कब्जे में हों या उसकी जायदाद हो, जिसके प्रति प्रोविरडेंट 
फाड एक सन्‌ १६२५ ई० का छामू पड़ता हो । 

(६) कोई विशेष अछाऊअएन्स, फायदा, या पद-विपयक अला- 
अएल्स ( 0०'५४४७ ) जो कि खास तौर पर किसी पद सम्बन्धी 
या नफे के काम सम्बन्धी कत्तेन्यों को पूरा करने में दी जरूरी रूप से 
खर्च करने के लिए दिया जाता हो | 

(७) ऐसी आय जो आकस्मिक--संयोग वश हुई हो और 
वरावर न होने वाली हो । परन्तु यदि ऐसी आय कारवार से या किसी 
धन्धे-रोजगार या हु्नर-उद्योग से हुई होगी तो उस पर टेक्‍्स छगेगी। 
उसी तरह से यदि वह किसी नौकर के वेतन में वृद्धि करने की दृष्टि से 
मिली होगी तो उस पर भी टेक्स लगेगी। 

(८) ऋृपि की आय | 

(६) धारा ५४८ ए छाज ( ए) में प्रोविडेल्ट फण्ड की जो परि- 
भाषा दी है देसे प्रोविडेल्ट फण्ड के ट्स्टियों को टस्ट के लिए प्राप्त हुई 
आय। 


“धारा; ४ 


डअरंब्फाक्‌-ब्‌ 


इनकम टेक्‍्स अधिकारी 


६-ए--इन्कम टेक्स एक, के प्रयोजनों के लिए इल्कम टैक्स अधि- 
कारियों की निम्न लिखित श्रेणियाँ हैं :--- 

(१) सेल्ट्रल बोर्ड ऑफ रेविल्यू; 

(२) कमिश्नर ऑफ इल्कम टेक्स; 

(३) असिस्‍्टेस्ट कमिश्रर ऑफ इनकम टेक्स । ये दो तरह के 
होंगे--(१) अपीलेट असिस्टेल्ट कमिश्षर और (२) इन्स्पैकिंग असि- 
स्टेस्ट कमिभर। 

(४) इल्कम टेक्स आफिसर | 

पहली श्रेणी के कमिश्नर, आफिसरों के हुफ्मों के खिछाफ अपीलों 
की सुनाई करेंगे और दूसरी श्रेणी के कमिश्नर अपील सुनने के वजाय 
वे सव काम करेंगे जो कमिश्नर द्वारा उनको सोपे जायेंगे। आम तौर 
पर इनका कास आफिसरों के व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के काम 
का निरीक्षण ओर देख भाल करना होगा। 

इस्कस टेफ्स आफिसरों को काम एसेसी पर टैक्स ढगाना और 
टेक्स छगाने के लिए आवश्यक कारवाही करना होगा | 

इन आफिसरों को नियुक्त करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को 
होगा । 

अपीलेट असिस्टेल्ट कमिश्नर, सेन्ट्रढ बोर्ड आफ रेविन्यू की 
बन्दोवस्ती मे रहेंगे और उसकी आज्ञानुसार कार्य करेंगे। 

इल्सपेकिंग असिस्टेंट कमिश्नर और इल्कम टैक्स आफिसर कमि- 
इनर के नीचे रह कर काम करेंगे! 


पैरा ५-ए ] इन्कम-टक्स कानून [ २१ 


इल्फम टैक्स एक को कार्यान्वित करने के लिए जो भी आफिसर 
या व्यक्ति नियुक्त किए जाय॑ंगे उनको सेन्‍्ट्रल बोर्ड आफ रेविन्यू की 
आज्ञाओं, सलाहों और आदेशों का पाकन करना होगा | 

--धारा : ४ 

(0) अपीहेट ट्रीव्यूनल 

ता० १ अप्रेल, १६३६ के ढो वर्ष के भीतर एक अपीलेट ट्रीव्यूनल 
स्थापित किया जायगा। इसमें अधिक-से-अधिक १० व्यक्ति रहेंगे 
जिन में से आधे कानूनत्र अर्थात जिला जज के अधिकारों को काम 
में छाये हुए या उस पद की योग्यता वाढे और आधे हिसाव-विशेषज्न 
अर्थात्‌ जो कम-से-कम छः वर्ष तक रजिए्टड अकाउन्टेण्ट रह कर यह 
पेशा कर चुके होंगे या जो हिसाव और कारवार सम्बन्धी जानकारी 
और अनुभव रखने वाले सदस्य होंगे 

इस ट्रीव्यूनल का एक अध्यक्ष रहेगा जो केन्द्रीय सरकार हारा 
नायज्ञ सदस्यों मे से नियुक्त किया जायगा। काये की सुगमता के 
ढिए अध्यक्ष ट्रीव्यूनल के सदस्यों में से कम-से-कम दो-ठो की एक 
बेंच कर उससे ट्रीव्यूनल का कार्य करा सकेगा । प्रत्येक बेंच में दोनों 
प्रकार के सदस्य समान संख्या में रहेगे यदि असमानता रहेगी तो 
एक सदस्य से अधिक की नहीं रदेगी । यदि किसी विपय पर बंच के 
सदस्य एक मत नहीं होंगे तो चहुमत होने पर वहुमत से निर्णय किया 
जायगा। पर समान सख्या मे भिल्‍न-भिन्‍न निर्णय के होंगे तो मत 
विभिन्‍नता वाली वात या वार्ते अध्यक्ष के सामने छाई जायंगी जो 
उनको ट्रीव्यूनल के अन्य एक या अधिक सदस्यों के पास निर्णय के 
लिए भेजेगा और यहाँ पर जो निर्णय होगा बह सुनाई करने वाले 
सदस्यों फे--जिनमें पुराने सदस्य भी सामिल रहेगे--बहुमत से द्वोगा । 

यह ट्रीव्यूनक सम्पूर्ण हूप से अछण और रबतल्त्र स्याय विभाग 
होगा | और किसी भी तरह से कमिश्नर की अधीनता में न दोगा। 


श्र तु इन्कम-टैक्स कानून [ पैरा ५-पु-६ 


इस ट्रीव्यूनल को अधिकार रहेगा कि वह अपने कर्त्तब्यों के करते 
हुए जो भी बातें आवें उनके सम्बन्ध में अपनी और अपनी वेंचों की 
कार्यप्रणाली को संचालित करे। वेंचों की वेठकें कहां हों--यह ठीक 
करने का हक भी टरीव्यूनल को ही दै। 
“धारा : ४-ए 


अध्याय-३ 


?-आय के झ्पिक 
६--आय के अनेक जरिए हो सऊते हैं। इल्क्रम टेक्स एक में इन 
जरियों को पाँच शीपकों मे वाँट दिया है जो इस प्रकार हैः-- 
(१) बेचने 
(२) जमानतों का व्याज 
(३) जायदाद से आय 
(४) कारबार, पेशे या रोजगार के मुनाफे ओर छाभ 
(५) अल्य जरियों से आय | 
प्रत्येक एसेसी को हर वर्ण यह वतढाना पड़ता है कि उसने गत 
वर्ष' में किस शीर्षक के अन्तर कितनी आमदनी की है अतः यहाँ पर 
विक्षार पूर्वक खुछासा कर देना जरूरी है। वह नीचे दिया जाता है। 
“धारा : ६ 
२-वबैतनें 
७--(१) 'बेतनें! यह शब्द बहुबचन दहै। इसके अल्तर (१) वेतन 
या मजदूरी, (२) वार्षिक बजीफा, ( ध्यगप्ाह ) (३) पेन्शन था 
इनास ( 87/#धाए ) ओर (४) कोई फीस, (४) कमीशन, था 
(६ ) वेतन था मजदूरी के बदले या उसके उपरांत जो सुभीता ( 7! 
(एं8(०४ ) था मुनाफा दिया जाता है--वे सव सामिल हैं। 
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शैतन! का अर्थ होता है बदला जो कि किसी दूसरे के कारवार के 
लिए अपनी सेवाएँ देते से प्राप्त होता है। एक अवधि के चाद मिलने 
चाढछा निश्चित दस्माहा जो कि फिसी कारीगरी या दस्तकारी के सिा 
अन्य किसी प्रकार की सेवाओं के लिए दिया जाय--वेतन कह- 
छाताहै। | 

कारीगरों या मजदूरों को जो तनरुवाह दी जाती है उसे मजदूरी 
कहते हैं । 

चार्पिक रूप से जो भत्ता या इत्ति मिलती है उसे वार्षिक वजीफा 
कहते हैं 

भारत सरकार को आमदनी मे से पूर्व सेवाओं के लिए या खास 
योग्यता के लिए जो श्वत्ति दी ज्ञाती है उसे पेनशन कहते हैं। राजगढ़ी 
से उतारे हुए राजाओं उनके परिवार और भातहतों को जो क्षति पूर्ति 
के स्वरूप रकम दी जाती है और परस्पर सन्धि-पत्रों के कारण जो 
रुपये दिए जाते हैँ वे भी इसमे सामिल है। 

यदि नोकर के साथ यह बात हो कि यदि उसकी सेवाएँ संतोप- 
जनक हुई तो उसे अमुक रकम और मिलेगी--तो यह एक प्रकार का 
इनास (60%५69) कहलाता है। 

यदि मालिक की ओर से रहने के लिए मुफ्त में मकान मिले तो 
यह सुभीता ( १"७०५००७४॥७४ )--कहलछाता है। इसी प्रकार मुफ्त में 
रोशनी काम में छाने का हक हो तो वह भी परकीजिटस है। ऐसी 
रकम जो कि एसेसी को अपने माछिक से या भूतपूर्व मालिक से या 
किसी प्रोविडेन्ट फण्ड या अस्य फण्ड से नौकरी खत्म होने पर या 
खत्म होने के सम्बन्ध में मिल्ली हो या पावनी हो वह वेतन के बढ़ले 
मिछा हुआ छाम समझी जायगी | और टैक्स छूगाते समय उसको 
आमदनी में गिच लिया जायगा चाहे नोकरो उस समय खत्म हुई दो 
या न हुई हो या वाद मे खत्म होने को हो या न हो। 
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अगर एसेसी यह साबित कर देगा कि (१) जो रकस इस प्रकार 
मिली दै या पावनी है वह उसके द्वारा दी हुईं रकम था उसका सूद है 
या (२) जो रकम दी गई है बह पिछली नोकरी की वेतन नहीं है परन्तु 
केवल नोकरी छूट जाने के वदले भे दी गई क्षति पूर्ति की रकम है तो 
वह वेतन के वदले प्राप्त छाभ नहीं मानी जायगी। 
परन्तु निम्नलिखित रूप से दी हुईं रक्रमों पर किसी हाछत में 
टेक्स नहीं छगेगा :-- 
(१ ) उस रकम पर जो कि ऐसे प्रोविडेंट फण्ड से दी गई 
हो जिसके प्रति प्रोविडंट फण्डस एक, १६२९ छागू पड़ता हो, था 
(२ ) इनकम टेक्स एक के अध्याय ६-ए के अर्थ के अनुसार 
स्वीक्षत हुए किसी प्रोविडंट फण्ड से जो रकम दी गई हो वशर्ते कि 
अध्याय ६-ए के विधान से वह टेफ्स से बरी हो, या 
(३) अध्याय ६-वीं के अर्थ के अनुसार स्वीकृत हुए किसी 
सुपरएनूएसन फण्ड से जो रुपया किसी वेनीफिसीयरी की मृत्यु पर 
या क्रिसी वार्षिक वजीफ के बदले में या उसके निपटारे मे (बदले मे) 
( 0०9रणाए/8#०॥४ ) था किसी बेनीफिसीयरी के मरने पर या नोकरी 
छोड़ने पर, जिस नौकरी के सम्बन्ध में कि फण्ड की स्थापना हुई है; 
रिफण्ड के बतोर जो रुपया दिया गया दो | 
उपरोक्त बेतनों पर, चाहे वे सरकार, स्थानीय अधिकारी, कम्पनी, 
अन्य सार्वजनिक संस्था द्वारा या उनकी ओर से दी जाती हो या 
किसी खानगी मारिक द्वारा था उसकी ओर से दी जाती हों, टेक्स 
लगेगी । 
पहिले वेतन आदि प्राप्त होने पर ही उन पर टेक्स ली जाती थी 
परल्तु इस संशोधित एक के अज्ुसार वेतनें दी जांय या नहीं जेसे ही 
वे पावनी होंगी, उन पर टेखस छूगा दिया जायगा | 
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वेतनों के विषय में यदि उधार के तौर पर या अन्य किसी रूप 
में कोई रकम पेशगी छी जायगी तो बहू रकम वेतन सममभी जायगी 
और यह माना जायगा कि उतनी रकम, पेशगी छेने के दिन पावनी 
हो चुकी थी | 

इस संशोधन के द्वारा, पेशगी ढेकर या वेतन नहीं उठा कर टेक्स 
से बचने का जो तरीका था, उसको रोका गया है। 

उस रकम पर कोई टेक्स नहीं देना होगा जो रकम कि एसेसी को 
नोकरी की शर्तों के अनुसार अपनी तनख्वाह में से सम्पूर्ण रूप से 
जरूरी तौर पर, और केवल मात्र नौकरी के कर्त्तव्यों को पूरा करने के 
लिए खच करनी पड़ती हो । 

उदाहरण स्वरूप इन्स्योरेंस के दछाछों को लीजिए। बहुत से 
दलाल ऐसे मिलेंगे जिन्हे कम्पनी की ओर से मोट रकम दे दी जाती 
है। उन्हें कम्पनी के साथ हुई शर्तों के अनुसार मोटरकार रखनी 
पड़ती है। कम्पनी के काम के लिए मोटर का जो खर्च होगा बह 
मोट रकम से वाद दे दिया जायगा और बाकी रकम को डनकी 
वेतन समझा जायगा | 

किसी व्यक्ति को भविष्य में वार्षिक वजीफा मिल सके इस उद्देश्य 
से या उसकी स्त्री या बच्चों के निर्वाह के प्रबन्ध के उद्देश्य से जो रकम 
नौकरी की शर्तों के अनुसार सप्राट्‌ के किसी नोकर की वेतन में से 
काटी जायगी उसके विपय में टेक्‍्स नहीं देनी होगी। परन्तु इस 
प्रकार काटी हुई रकम वेतन की रकम के छठे हिस्से से अधिक नहीं 
होनी चाहिए | 

इस शीर्षक के नीचे जिस आमदनी पर टैक्‍स छगती है, बैसी 
आमदनी अगर कोई किसी को दे तो उसे उस आमदनी पर धारा १८ 
के अनुसार, टैक्स काट लेनी पड़ती है। ऐसा हो सकता है कि टैक्स 
उपरोक्त प्रकार से काट ली गई हो परल्तु मालिक (770]0) ७०) द्वारा 

ड़ 
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जमा नहीं दी गई दो, ऐसी हालत में एसेसी से दूसरी वार टेक्स अदा 
नहीं की जा सकेगी। यदि वेतन बिना टेक्स «काटे दे दी” गई होगी 
तो टेक्‍्स एसेसी से वसूछ की जा सकेगी । 

(२) यदि छूटिश प्रजा या श्रीमान्‌ भारत सम्राद के किसी कर्म- 
चारी को भारत के किसी भाग में सम्राट्‌ दवरा या किसी ऐसे स्थानीय 
अधिकारी द्वारा, जिसको कि सम्राट-प्रतिनिधि या केन्द्रीय सरकार ने 
कायम किया हो, या उनकी तरफ से कोई आमदनी दी गई होगी और 
यदि यह आमदनी ऐसी होगी जिस पर कि यदि वह दृटिश भारत 
में दी जाती तो इस शीर्षक के अन्तर कर लागू होता तो उस हालत 
में वह ऐसी आमदनी समझी जायगी जिस पर कि कर लगाया जा , 
सके | 

उदाहरण स्वरूप देशी राज्यों में रेजिडेल्ट के द्वारा नियुक्त कर्म- 
चारियों को जो वेतन दी जाती है उस पर बृटिश भारत में टेक्स 
लगाई जायगी परन्तु भारत के बाहर मान लीजिए अफ्रिका में कोई 
सम्राट का कर्मचारी हो और उसको भारतीय कोप से वेतन दी जातो 
हो तो उसकी इस वेतन पर भारत में टेक्स नहीं छी जा सकेगी । 
“-पाराश ७ 


२-जमानतों का व्याज 


८--इल्कम टेक्स एक्ट में जमानत” ( सिक्योरिटी ) शब्द की 
परिभाषा नहीं दी हुई है । इस शब्द में केन्द्रीय सरकार, या प्रतीय सर- 
>कार की जमानतें या किसी स्थानीय अधिकारी या कम्पनी द्वारा या 
» उनकी तरफ से निकाले हुए डिबेंचर या रुपयों की अन्य जमानत 
शामिल हैं। ऐसी जमानतों से न्‍्याज की जो आमदनी होती है उस 
, पर टेक्स लगती है। 
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इस शीर्षक की आमदनी की कूत करते समय निम्नलिखित खचे 
बाद दे दिए जाते हैं:-- 
(१) जमानतों के ब्याज को निकलवाते समय बेंक द्वारा 
कमीशन के बतोर जो रकम काटी गई हो । 
(२) जो रकम उन रुपयों के ब्याज स्वरूप दी गई हो जो कि 
इन जमानतों में लगाने के लिए उधार लिए गये हों । 
यदि यह ब्याज बृटिश भारत के बाहर दिया गया होगा तो उसी 
हालत मे वह बाद दिया जायगा जब कि-- 
(१) उसमे से धारा १८ के अनुसार टेक्स काट लिया गया या 
दे दिया गया होगा, या। 
(२) बृटिश भारत में ऐसा कोई शख्स होगा जो कि धारा 
४३ के अनुसार इस व्याज़ के सम्बन्ध में टेक्स देने के लिए एजेण्ट 
चनाया जा सकेगा, था 
(३) वह किसी ऐसे क्रण के सम्बन्ध में दिया गया होगा जो 
कि ता० १ अप्रेल, ३८ के पहले सार्वजनिक चन्दे के लिए निकाछा 
गया होगा | 
भारत सरकार की उस जमानत के ब्याज पर इनकम टेफ्स नहीं 
देनी होगी जो कि इन्क्रम टेक्स से चरी निकाछी गयी या घोषित कर 
दी गई हो । 
जो जमानतें किसी प्रांतीय सरकार द्वारा इनकम टेक्स से बरी 
निकाली गई होंगी, उन के व्याज पर टैक्स उसी प्रांतीय सरकार द्वारा 
दिया जायगा, जिसके द्वारा वे इस प्रकार निकाली गई होंगी। 
-पारा+झ 


४-जायदाद की आय 


६--(१) जायदाद का अर्थ है मकान या मकान के साथ लगी 
हुई जमीन । इस शीर्षक के नीचे मकान या मकान के साथ लगी हुई 
जमीन की आय आती है। खुली जमीन की आय इस शीषक में नहीं 
धरी जाती । टैक्स जायदाद के “उचित वार्षिक मूल्य” ' पर देनी पड़ती 
है। बह जायदाद के मालिक पर लगाई जाती है। 

जायदाद के उस हिस्से के वार्षिक मूल्य पर टेक्स नहीं लगायी 
जायगी जो हिस्सा एसेसी अपने कारवार, पेशे या रोजगार फे निमित्त 
काम में छायगा केवल शर्ते इतनी ही है कि यह कारवार, पेशा या 
रोजगार ऐसा होना चाहिए जिसके नफे पर टेक्स छागू हो सके | इस 
संशोधित कानून के पहले नफे पर टैक्स रूग सके या नहीं कारबारादि 
के प्रयोजन के लिए उपयोग में छाए जाते हुए हिस्से के वार्षिक 
मूल्य पर टेक्स नहीं घरा जाता था परच्तु अब उपरोक्त शर्ते जोड़ दी 
गई है। 

जायदाद के वार्षिक मूल्य में से निम्नल्लेखित अछाउएऐंस वाद दे 
दिए जाय॑ंगेः-- 

(९) जब जायदाद मालिक के उपयोग मे (अधिकार में ) 
होगी तो मरम्मत खच्चे के लिए एक ऐसी रकम जो वार्षिक मूल्य के 
छठे भाग के बरावर होगी; 

यदि जायदाद किसी को भाड़े पर दी हुई होगी ओर उसका मर- 
म्मत खर्च जायदाद-- मालिक के जिम्मे होगा तो उस हालत में भी 
उपरोक्त रकम मरम्मत खच के बतोर बाद दे दी जायगी ' । 

(२) यदि मरम्मत खर्च किरायेदार के जिम्मे होगा तो वार्षिक 
मूल्य में और किराये में जो फर्क होगा उतनी रकम बाद दे दी जायगी 


१--झसके अर्थ के लिए .._ ५- इसके अर्थ के लिए देखिये आगे उपधारा (२) ए० ३१-३९ 
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परल्तु इस प्रकार बाद दी जाने वाली रकम किसी भी हाछत में वार्षिक 
मूल्य के छठे भाग से अधिक नहीं होगी। 
(३ ) जायदाद को क्षति या नष्ट होने की जोखिम से बचाने 
के लिए बेची गई वीसा का वार्पिक प्रीमियम | 
(४ ) यदि ज्ायदाद गिरवी रखी हुई होगी या उस पर 

अन्य कोई केपिटक चार्ज होगा तो गिरवी या चार्ज की रकम का 
ज्याज, 

यदि जायदाद पर किसी ऐसे वार्षिक चार्ज की छाग होगी जो 
कि फेपिटल चार्ज नहीं है तो उस चार्ज की रकम, 

यदि जायदाद किराए की जमीन पर होगी तो उस जमीन का 
किराया, और 

यदि जायदाद उधार लिए हुए रुपयों से खरीदी गई, चनाई गई, 
मरम्मत की गई, सुधारी गई या फिर से बनाई गई होगी तो इन रुपयों 
का व्याज | - 

संशोधन के पूं जायदाद पर किसी प्रकार का केपिटल चार्ज 
दोता तो चार की रकम का ब्याज बाद दे दिया जाता था चाहे 
उधार लिया हुआ रुपया खानगी उद्देश्यों से ही लिया गया हो; उसी 
प्रकार जायदाद खरीदने के लिए जो रुपये उधार लिए जाते थे उनका 
व्याज भी बाद दे दिया जाता था चाहे जायदाद पर कोई चार्ज न 
हो; अब संशोधन के अनुसार यदि ज़ायदाद पर कोई वार्पिक चार्ज 
होगा और यदि ऐसा चार्ज केपिटछ चार्ज नहीं होगा तो वह भी 
बाद दे दिया जायगा। तथा रुपये जायदाद खरीदने के लिए नद्दीं 
परल्तु जायदाद बनाने के लिए, या उसे मरस्मत करने, सुधारने या 
फिर से बनाने के छिए उधार लिए गये होंगे तो भी उनका ज्याज 
वाद दे दिया जायगा। 

(गिरी रखने में जायदाद के प्रति किसी दूसरे का हक कर 
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दिया जाता है-परन्तु चाज्ज में जायदाद सम्बन्धी हकों को 
हस्ताल्तरित नहीं किया जाता | - “चार्ज! छागू करनेबाला केवल यह 
कहता कि अमुक फण्ड में से वह अमुक कर्ज चुकायगा। जब कि 
दोनों ओर के पक्षों के कायो से या कानून के बल से किसी एक व्यक्ति 
की ज्ञायदाद दूसरे किसी को रुपये देने के लिए जमानत बना दी 
जाती है परन्तु रेहन नहीं रखी जाती तो इस दूसरे व्यक्ति का उस 
जायदाद के प्रति एक चाज कहलायगा | इस तरह का चाज कोर्ट 
के हुक्म से या वसीयतनामे द्वारा हो सकता है। उदाहरण स्वरूप :-- 
यदि कोर्ट की डिग्री के- अछुसार किसी हिन्दू को अपनी पेतृक 
जायदाद में से कोई रकम किसीको निर्वाह के खच के रूप में देनी 
पड़ती हो तो यह रक्रम वार्षिक मूल्य में से बाद दे दी जायगी।) 
यदि ब्याज या चार्ज की रकम बृटिश भारत के बाहर देनी होगी 
तो उसी हाछत में उस पर टैक्स नहीं छगेगी जब कि 
(क ) धारा १८ के अनुसार टैक्स दे दिया गया होगा या 
काट लिया गया होगा, या 
(ख ) बृटिश भारत में ऐसा कोई एजेण्ट होगा जो कि धारा 
४३ के अनुसार ऐसे ब्याज या चार्ज पर टेक्स देने के लिए जिस्मेवार 
। बनाया जा सकेगा | 
यदि यह प्याज ऐसे उधार पर होगा जो कि वा० १ अप्रेल, इ८ 
के पहले सार्वजनिक चल्दे के लिए निकाला गया होगा तो इटिश 
भारत के बाहर देने पर भी और उपरोक्त दोनों शर्ता के पूरा 
न होने पर भी वह बाद दे दिया जायगा | 
(४ ) जायदाद के सस्वन्ध में माल्युजारी की जो रकम 
दी जायगी । 
(&) भाड़ा अदा करने के ख्चो के बाबत में उतनी रकम तक 
जितनी कि कायूल छवारा निश्चित की हुई होगी। इस सम्बन्ध में यह 
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नियम किया हुआ है कि वार्षिक मूल्य के छः प्रतिशत से अधिक खर्चे 
चाद नहीं दिया जायगा | किराया वसूल करने में जो खच होगा उसकी 
सबूत देनी होगी। वास्तव में जितना खर्च हुआ होगा उतना बाद दे 
दिया ज्ञायगा परन्तु यदि ऐसा खच नियत प्रतिशत से अधिक होगा 
तो जितना अधिक होगा उतना वाद नहीं दिया जायगा। 

परल्तु किराया अदा करने के लिये यदि कानूमी कारंबाही की गई 
होगी तो बह खर्चा भी वाद मिल सकेगा। 

( क ) केवल पक्के कानूनी खर्च द्वी बाद दिए जायंगे, 

५» (ख) जो खर्च मिला होगा, उसको बाद देकर जो वास्त- 
विक खर्चा हुआ होगा वह उसी घर्ष मे वाद मिल सकेगा जिस वर्ष में 
डिक्री हुई होगी । 

( ग) इन कानूनी ख्ों को लेकर सब अदाई खचचे ६ 
प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये) 

( ७ ) अगर जायदाद समूची या उसका कोई हिस्सा किसी 
समय के लिए खाली रहेगा तो जायदाद के वार्पिक मूल्य मे से उपरोक्त 
खर्च बाद दे देने के वाद जो रकम रहेगी उसमे से उत्तनी रकम और 
चाद दे दी जायगी जो कि खाली रहने के समय के द्विसाव से होगी। 

संशोधन के पहले ऐसा कानून था कि उपरोक्त कुल अछाउणएन्सों की 
जोड़ वार्षिक मूल्य से अधिक नहीं होने दी जाती थी परन्तु नए संशोधन 
के अनुसार अब यह बात नहीं रही । अब ये सव अछाउएंस मिलकर 
यदि वार्पिक मूल्य से अधिक होंगे तो जायदाद के शीर्षक में नुकसान 
हुआ सममा जायगा और धारा २४ के अनुसार अन्य श्ीर्पकों की 
आमदनी में से वाद लिया जा सकेगा | 

(३) इस धारा के प्रयोजन के लिए उचित वार्पिक मूल्यका अर्थ 
उस रकम से है ज़िस पर कि जायदाद साल-साल के लिए किराये पर 
उठ जाने की उचित रूप से आशा कीज़ा सके। परन्तु जब जाय- 
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दाद अपने रहने के लिए जायदाद-मालिक के कव्जे में होगी तो 
वार्षिक मूल्य मालिक की कुछ आमदनी के दस प्रति सैकड़े से अधिक 
नहीं माना जायगा। 


(३ ) यदि जायदाद दो या अधिक मनुष्यों की सम्पत्ति होगी और 
उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित होगा और निर्धारित किया जा 
सकेगा तो उन भनुष्यों पर उस जायदाद की आय के सस्बनन्‍्ध में जो 
टेषस छगाया जायगा वह उन मनुष्यों को व्यक्तियों का समुदाय 
समम कर नहीं छगाया जायगा। परन्तु जायदाद की जो आय 
उपरोक्त ढंग पर केती जायगी, उसके हिस्सेवार भाग कर उसे प्रत्येक 
मनुष्य की कुल आमदनी में जोड़ दिया जायगा | 

धारा: ६ 


(“ ) कारवार, पेशे या रोजगार के मुनाफ़े या छाभ 


१०--(१) कारवार, पेशे या रोजगार से जो भी मुनाफा या छाभ 
होता है वह इस शीर्षक के अन्तर आता है। ऐसो आय पर कारवार 
आदि चढाने वाले को टेक्स देना होता है। 

(२) इस शीर्षक की आमदनी की कूत करते समय निम्न- 
लिखित अलाउन्स ( खर्च ) बाद दे दिये जाते हैं:-- 

(क) कारवार आदि जिस इमारत या स्थान में किया 
जाता हो उसका भाड़ा | यदि इस स्थान का काफी भाग एसेसी द्वारा 
अपने रहने के लिए काम में छाया जाता होगा तो अछाउल्स उतना 
बाद दिया जायगा जितना कि इनकम टेक्स आफिसर इस प्रकार वर्ते 
जाते हुए भाग की वार्षक कीमत को देखते हुए अनुपात से आंकेगा | 

(ख) मकान मरस्मत का खर्च । अगर एसेसी भाडेती हो 
और मरम्मत का खर्च उसने अपने जिसमे लिया हो तो मरम्मत के 
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लिए उसने जो खर्च किया होगा, वह मुजरा मिलेगा। अगर मकान 
का काफी भाग एसेसी द्वारा रहने के मकान के बतौर व्यवहार में 
छाया जाता होगा तो मरम्मत खचं में से इस हिस्से की मरम्मत का 
खर्च कम कर दिया जायगा। 

(ग) कारवार आदि के लिए यदि कोई पूजी उधार छी 
गयी होगी तो उसके बिपय मे दिया हुआ व्याज | परन्तु यदि ब्याज 
ऐसा होगा जिस पर कि टेक्स लगती हो और वह क्षुटिश भारत 
के बाहर दिया गया होगा तो उसी हालत मे वह वाद दिया जायगा 
जब कि इस व्याज पर धारा १८ के अनुसार टेफ्स दे दिया गया या 
काट लिया गया होगा, या (२ ) बृटिश भारत में ऐसा कोई एजेन्ट 
होगा जिससे कि धारा ४३ के अनुसार इस ब्याज पर टेक्स लिया जा 
सके | यदि यह व्याज किसी ऐसे उधार (,08/) के बारे में होगा जो 
कि ता० १ अप्रछ, ३८ के पहिले सार्वजनिक चन्दे के लिए निकाछा 
गया होगा तो दृटिश भारत के वाहर देने पर भी वह बाढ़ दे दिया 
जायगा। उसके लिए उपरोक्त दोनों शर्ते छागू नहीं होंगी। यदि व्याज 
फर्म के किसी हिस्सेदार को दिया गया होगा तो बह वाद नहीं दिया 
जायगा। 

बार वार दिये जाने बाले चन्दे (8७00०778 ॥08००॥०॥७)| 
जो स्वीकृत स्युच्युअछ वेनिफिट सोसाइटियों के शेयर-होल्डर या 
चन्दा दाताओं द्वारा निर्दिष्ट अवधियों पर दिए जाते है, उधार छी हुई 
पूजी समझी जायगी और उनका ब्याज बाद दे दिया जायगा | 

(घ) कारवार आदि के प्रयोजन के लिए व्यवहार में 
आती हुई इमारतों, को, प्लेन्ट ( '०॥४ ),' सामान ( एप! 





१---प्लेन्ट' मे, गाड़िया, किताबें, वैज्ञानिक यन्त्र, और चीरे फाढ़े के सामान-- 
जो कि कारखार आदि के प्रयोजन के लिये खरोदे गये हों, सामिल हैँ ।--उपधारा ५ 
५ 
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माल-स्टाक या अन्य सामान को क्षति होने या नष्ट होने की जोखिम 
से बचाने के लिए बेची गई वीमा का प्रीमियम । उदाहरण स्वरूप 
चोरी, डकेती, आग आदि से होनेवाले नुकशान से वचाने के लिए 
कराई हुई बीमा का प्रीमियम बाद दिया जायगा। परन्तु बाजार की 
गिरती हुई हाछूत को देख कर दामों की घटती से होनेवाले नुकशान 
से वचने के लिए जो बीमा कराई जायगी उसका प्रीमियम वाद 
नहीं दिया जायगा | 
(ड) इमारतों, कलें, प्लेन्ट या सामान की चाहत मर- 
स्मत ( 0777०७॥$ [१७०७॥/७ ) के बतौर ख्च की हुई रकम | चालू 
मरम्मत का अर्थ है मशीन आदि को काम देने की अवस्था 
में रखने के लिये, साधारण ढंग से हुई टूट-फूट के कारण जो मरम्मत 
जरूरी हो और जो अपेक्षाकृत थोड़े समय जेसे दो था तीन वर्षा 
में एकवार--के अल्तर से पुनः पुनः करानी पड़ती हो । इसमें मामूली 
( 907707 ) परिवर्तेन या सुधार भी सामिल हैं । 
मर॒स्मत क्या है यह वस्तृस्थिति पर निर्भर करती है। किसी 
समूची चीज के एक भाग या अक्लः विशेष को, वह जिस अवस्था में 
था उस अवस्था में छाना या उसको रद्दोवदछ करना, मरम्मत के 
अन्द्र आता है परन्तु समूची चीज को फिर से वनाना मरम्मत 
नहीं है। उदाहरण स्वरूप छत की पुरानी टालियों की जगह नई 
टालियाँ लगा देना मरस्मत दै परन्तु यदि समूची छत को तोड कर 
नई छत की जाय तो वह मरम्मत नहीं होगी | 
(व) किसी कारवार, पेशे या रोजगार में काम मे छाई 
जाती हुई मशीनें, इमारतें आदि यदि एसेसी की सम्पत्ति होंगी तो 
उनके सम्बन्ध में निर्धारित प्रतिशत के हिसाव से घिसाई की रकम | 
पुराने कानून के अनुसार यह घिसाई असली कीमत के प्रतिशत 
से दी जाती थी परन्तु नए संशोधन के अहुसार वह 'घट कर 
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बची हुई, ( फ्ारशा 0007 ) कीसत पर कसी जायगी ५ । 
घट कर बची हुई कीमत' का साधारणतः अर्थ उस कौमत से है जो 
कि असछी कीमत में से पूर्व मे घिसाई के वारे मे जो रकमे बाद दी 
जा चुकी हैं उनको बाद देने पर रहती है' । 

१--छन दोनों पद्धतियों के फर्क को निन्न प्रकार से समझा जा सकता है। 


खरीद फीसत घटकर बची हुई 
का तरीका कीमत का तरीका 
बत १, मूल छागत १०,०००) २०९ घटकर १०,०००) 
अलाउस १५५ कीमत १,५००) बची हुई २,०००) 
पर्‌ कौमत पर 
वर्ष २, घटकर बची हुईं कीमत ८,५००) ; ८,०००) 
१०: कौमत पर १,५००) हे १,६००) 
की को » » झा 
५५८ कोमत पर '** १,५००) १,२८०) 
वर्ष ४,' | कप] > 9 १२० 
१५८ कीमत पर'** . १,५००) ८२४) 
वर्ष ५, घट कर वची हुई... ४,०००) झरप 
कौमत 


न -+त_लव............. 
२-- एक्ट की धारा १० को उपधारा ५ में इसका खुलासा इस अकार 
किया है.-- 


(१) अगर मशीन आदि (8४४७६४) गत वर्ष ( ?79ए7008 7७७ ) में 
खरीदी गई होंगो तो उनकी खरीद कीमत दी 'घट कर बची हुईं कीमत! 
( ए77//शा 60छ) प्श्काप० ) सममकी जायगी। 

(९) अगर मशीनरी आदि गत वर्ष से पहले परन्तु नए कानून जारी होने 
. के धाद खरीदी शई होंगी ते| घट कर बची हुईं कौमत बह समम्की जायग्री 
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परन्तु -- 

(१) घिसाई बाद देने सम्बन्धी उपरोक्त संशोधन ता० १, 
अप्रेल १६४० के पहले व्यवहार में नहीं आयगा। 

(२) घिसाई ख्च उसी हालत में बाद दिया जायगा जब कि 
निर्दिष्ट (?/.०8०')९0) सारे विवरण नियमानुसार पेश किए गये होंगे। 

(३) यदि किसी वर्ष में घिसाई सम्बन्धी अछाउंस, मुनाफा 
या छाभ न होने या पर्याप्त न होने से पूरा बाद नहीं दिया जा सकेगा 
तो वह अगले वर्ष के अछाउंस के साथ जोड़ दिया जायगा ओर 
उसका अक्ल माना जायगा या उस वर्ष का अछाउंस सममा जायगा। 
आगे के वर्षो में भी ऐसा ही होता रहेगा। 

(७) इस तरह जो रकमे मुजरा मिलेंगी उन सब की मोट जोड 
इमारत आदि की असली छागत कीमत से किसी भी ह्वालत में वेसी 
नहीं होगी | 
जो कि असलो लागत में से इस धाराके अनुसार बाद दी जा सकने वाली घिसाई को 
बाद देने के वाद रहेंगी । तु 

(३) अगर खरीद नए कानून के जारी होने से पहले की होगी तो रिटिन 
टाउन (श)१॥/७॥ 0007) कीमत खरीद लागत में से पुराने कानून के दर से 
हर साल की घिसाई हुई होगी, वह अब तक की बाद देकर जो रकम रहेगी वह 
सममी जावेगो । 

ब॒शरते कि जहाँ धारा २६ को उपघारा २ के अपवाद (.700४80) लागू 
होंगे वहाँ क्वाज (१), (२), (३) में जो करदाता के लिए खरीद कौमत 
होगी वही उस काखार आओदद के उत्तराधिकारी के लिए भी खरीद कौमत 
होगी । वशर्ते कि घिसाईं का वह अल्यउन्स से या उसका कोई हिस्सा जो कि 
ता० १ भग्रेल, २९ के पहले खणम हुए वर्ष के लिए पावना था, परन्तु जो कि उत्त 
वर्ष में टैक्स छगाने योग्य नफा या छाभ न होने से या कम होने से बाद नहों 
दया जा सकता था, खरीद दाम में से बाद नहीं दिया जायगा | 
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(छ) यदि कोई मशीन या प्हेंट पुराने ढंग का होने के 
कारण था रददी हो जाने के कारण विक्री कर दिया गया होगा या हटा 
दिया गया होगा तो “घट कर वची हुईं कीमत” ( ७॥॥ए0॥ 005७7 
४४6 ) और इस प्रकार विक्री से या स्क्रप से मिली कीमत में जो 
फर्क होगा उतना वाद दिया जायगा | वशर्त्ते कि ऐसेसी की वहियों 
में यह फक की रकम वास्तव में (8०0०६) भुगता दी गई होगी। 
यदि विक्री से प्राप्त मूल्य या स्क्रेप ( रदी ) की कीमत “घट कर बची 
कीमत! से अधिक उठेगी तो दोनों का फर्क उस गत वर्ष के नफे में 
सुमार कर लिया जायगा जिसमे कि रद्दी मशीन बेची गई है | 

(ज) कारवार पेशे था रोजगार के प्रयोजन के लिए यदि 
कोई पशु काम में छाया जाता हो तो उसके मर जाने पर या हमेशा के 
लिए उक्त काम के लिए खारिज हो जाने पर, उसकी असछी लागत 
कौमत तथा उस पशु की छाश से या पशु की बिक्री से यदि कोई 
रकम उठेगी तो इन दोनों का फर्क बाद दिया जायगा | परन्तु यदि पश्ु 
कारबार के स्टोक के रूप में होंगे तो ऐसी रकम मुजरा नहीं 
मिलेगी | 

(क) इमारत के उस हिस्से के वारे में दी हुई मालगुजारी, 

स्थानीय कर ( [,0०0। 7४/०४ ) या स्थुनिसीपेडिटी के टेफ्सों की - 
रकस जो कि कारवार आदि के प्रयोजन के लिए वर्तता जाता द्दै। 
इसके अपवाद के लिए देखिये आगे --४ (१) 
ह (भ) कोई रकम जो कि वेतन-भोगी को उसकी सेबाओं 
फे लिए चोनस या कमीशन के रूप मे दी गयी हो, और जब कि 
उसको यह रकम बोनस या कसीशन के सिवा अन्य रूप में अर्थात्‌ 
नफे या डिविडेल्ट के रुप में नहीं दी जा सकती थी। परन्तु बोनस 
ओर कमीशन की रकम निम्नलिखित दृष्टियोँ से डचित होनी 
चाहिये:- 
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(१) नौकरी की शर्तों की दृष्टि से; 

(२) कारबार, पेशे या रोजगार के उस साल के नफे 
की दृष्टि से, तथा 

(३) इस प्रकार के कारबार, पेशे आदि में प्रचलित 
प्रथा की दृष्टि से | * 

(व) अगर टेक्स देनेवाला हिंसाव नगद पद्धति से रखेगा 
तो उसको उस कर्ज के सम्बन्ध में जिसकी उगाही संदेहजनक है 
(880 870 १0०४७४7 (७७४७ ) कोई रकम मुजरा नहीं दी जावेगी | 
परन्तु अगर एप्तेसी के बही खाते नगद पद्धति पर नहीं रखे जाते 
होंगे तो इसके सम्बन्ध में जितने रुपये एसेसी फे पांवने 
होंगे उनमें से उतनी रकम बाद दे दी जायगी जितनी कि अप्राप्य 
हो गई होगी। परन्तु एप्तेसी की वहियों में जितनी रकम अप्राप्य 
समम कर भुगताई गई होगी उससे अधिक रकम वाद नहीं दी 
जायगी | यदि एत्तेसो के बेंकिंग या रुपया उधार देने का ( ब्याज का ) 
कारबार होगा तो कारबार के साधारण व्यवहार में उधार दिए 
रुपयों के वावत में उपरोक्त तरीके से ही डूब की रकम बाद दी 
जायगी । 

परन्तु यदि इस प्रकार दूबे हुए रुपयों में से बाद में जो रकम 
अदा होगी बढ यदि डूब को समूची तथा डूबत के सम्बन्ध में उपरोक्त 
प्रकार से मुजरा दी हुईं रकम्त के फक् से अधिक होगी, तो जितनी 
रकम अधिक द्ोगी वह उस साछ का नफा सममी जायगी जिसमें 
कि वह अदा होगी और यदि कम होगी तो कमी उस साल का 
कारवारी खच सम्रफ्ती जायगी । 

(थ) कोई भी खर्च जो कि सम्पूणतः और केवल मात्र 
कारबार, पेशे या रोजगार के प्रयोजनों के लिए किया गया होगा। 
उदाहरण स्वरूप कर्मचारियों की वेतन, मजदूरों की जूरीम, छपाई, 
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स्टेशनरी, डाक व तार खच, यात्रा खर्च, कमीशन, कचहरी ख़्चे, वट्टा, 
विज्ञापन खच आदि वाद मिल सकेंगे। 

(३ ) यदि कोई सकान, सशीन, प्लेंट या सामान, जिसके 
वारे मे उपधारा (२) फे छ्ाज घ, ड, च, छ, के अनुसार अलाउन्स 
लेना दे, सस्पूर्णतः कारवार आदि के ही ब्यवहार मे नहीं आता तो 
अलाउन्स उस रकम के उचित अनुपात से दोगा जो कि थदि मकान 
आदि सम्पूर्णत: कारबार आदि के प्रयोजन के लिए काम मे लाए 
जाते तो वाद मिछता | 

(४ ) निम्नलिखित रकमें बाद नहीं दी जायेगी :-- 

(१) कोई रकम जो कि नफे के आधार पर सेस, रेट या 
टेक्स के रूप में दी गई होगी 

(२) कोई वेतन की रकम, जिस पर कि बटिश भारत में 
टेक्स लगता हो, यदि बटिश भारत के वाहर दी गई होगी और उसमे 
से टेफ्स नहों काटा होगा या जमा दिया होगा तो बह वाद नहीं दी 
जायगी। 

(३) ऐसी रकम जो कि फर्म ने व्याज, वेतन, कमीशन 
या पारिश्रमिक के बतौर फर्म के किसी साक्रेदार को दी होगी; 

(४) वेतन-भोगियों ( ॥॥9]0ए8०४ ) के छाम के लिए 
स्थापित प्रोविडेण्ट फण्ड या अन्य किसी फण्ड में जो रकम दी 
जायगी 

उस हालत में जव कि मालिक ने इस वात का पूरा बल्दोवस्त 
कर दिया होगा कि इस फण्ड मे से ऐसी कोई भी रकम, जिस पर कि 
वेतन के शीर्षक के अन्तर टेक्‍्स लगता है, देते समय उसमे से टैक्स 
काट लिया जायगा तो ऐसी रकम भी मुजरा मिल सकेगी। 

(४ ) यदि कोई भी तिजारत मे या पेशे में छगी हुई या ऐसी ही 
संस्था जो कि मूल्य लेकर अपने सदस्यों को खास सेवाएँ देती हें और 
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यह निश्चित दै कि यह मूल्य इन सेवाओं के बदले में है तो वे इस घारा 
के अनुसार उन सेवाओं के विषय में कारवार करनेवाली सममी 
जावेंगी और इन सेवाओं के मुनाफे या छाम पर टेक्स छागू होगा। 

( ६ ) बीसा कम्पनियों की आय की कूँत खास तरीकों से 
होती है ओर टेक्स भी खास तरीके से कसी जाती है। पेरा ८,६, 
१०, ११ और १८ के विधान वीमा कम्पनियों के प्रति छागू नहीं 
पड़ते। उनके प्रति छागू पड़ने वाठे खास नियम इनकम टेक्स एक के 
सिडयूल में दिए हुए हैं। 

+थधारा १० 


6-अन्य जारियों से आय 


११--(१) कोई सी आमदनी, मुनाफा या छाभ जो ऊपर वताए हुए 
किसी शीपक के अन्तर नहीं आता--बह इस शीषक के अन्तर गिना 
जायगा। यदि इस शीर्षक के अन्तर आती हुई कोई आमदनी, 
मुनाफा या छाभ्न, ऐसा होगा जो कि कुल आमदनी” में जोडा जा 
सके तो उस पर टेक्‍स देनी होगी। उदाहरण स्वरूप किसी ऐसी 
जमीन, जो कि किसी मकान या इमारत के साथ नहीं छगी हुई है; 
उसकी उचित वार्षिक कीमत पर इस शीरप॑क के अनुसार टेक्स लिया 
जायगा | 

(२) इस शीषक के नीचे कितनी आय हुई दै यह निश्चित करते 
समय निम्नलिखित खचच बाद दे दिए जायंगेः--- 
(क) ऐसे खच्च जो कि पूजी के व्यय (088) ७]0- 
07000) के ढंग के न होंगे तथा 
(ख) केवल आमदनी आदि उपाजेन करने के लिए किए 
गये होंगे । 


परन्तु निम्न लिखित खर्चे बाद नहीं दिए जायंगे। 
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(क) एसेसी का घरू (?९/४०॥७)) खचे, 
(ख) बृटिश भारत के बाहर दिये हुए ब्याज की रकम; 
परल्तु यह व्याज निम्न लिखित अवस्थाओं में बाद दे दिया जायगा | 
(१) यदि बह ता० १ अप्रेल, 3८ के पढे 
निकाले हुए कोई सार्वजनिक लोन सस्बन्धी ब्याज होगा। 
(२) यदि ब्याज की रकम में से धारा १८ के 
अनुसार व्याज काट लिया गया होगा-यथा दे दिया गया होगा । 
(ग) बूटिश भारत के बाहर दी हुई ऐसी रकम जिस 
पर कि बृटिश भारत मे आमदनियों के शीर्षक के नीचे टेक्स छगती है। 
यह रकम भी उस हालत में बाद दे दी जायगी जब कि घारा १८ 
के अनुसार टेक्‍स काट छी गई या दे दी गई होगी । 

(३) अगर प्लेन्ट, मशीनें या सामान आदि भाड़े पर दिए 
हुए होंगे तो एसेसी को बीमा, मरम्मत, घिसाई, तथा उनके पुराने 
होने पर बिक्री करने आदि के सम्बन्ध में उसी प्रकार से अछाउन्स 
मिलेगा जिस तरह कि कारबार आदि के प्रयोजन के लिए उन्हें व्यव- 
हार मे लाने से इनके सम्बन्ध में पूें मे दिखाए अनुसार मिलता है। 

देखो प्र ३३ (घ)--३७ (छ) 
>-धाराः ११ 
७-- मै नोजिंग एजेंसी की कमीशन 


१२--(१)करभी-कभी ऐसा होता है कि भैनेजिंग एजेन्टों' को 
अपनी कमीशन का असमुक अंश दूसरे छोगों को देना पड़ता है। इस 

-भेनेजिंग एजेंट उस शख्स को कहते हैं जो किसी कम्पनो के साथ हुए 
इकरारनामे के अनुसार कम्पनी के समस्त कार्यों की व्यवस्था करने का हकदार है । 
यह व्यवस्था कम्पनी के डाइरेक्टरों को अधीनता में और इकरारनामे की शर्तों के 
अनुप्तार की जाती है। कोई व्यक्ति, फर्म या कम्पनी मैनेजिग एजेन्ट हो 
सकता है। 
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प्रकार दिया हुआ अंश निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर कमीशन मे से 
वाद दे दिया जायगा :-- 

(१) कमीशन का अंश जिसको या जिनको दिया जाय उसके 
या उनके और मेनेजिंग एज्लेल्ट के बीच इकरारनामा होना चाहिए। 
यह इकरारनामा समुचित बदले ( ००720 09/8४07 ) के आधार पर 
होना चाहिए 

(२) मैनेजिंग एजेन्ट इस इकरारनामे फे अनुसार कमीशन 
का अंश उस या उन पार्ठियों को देने के लिए बाध्य हो | 

(३) मैनेजिंग एजेल्ट और उस पार्टी था पार्टियों को मिल 
कर एक घोषणा ( [0९०&7७॥४४0॥ ) पेश करनी द्योगी जिसमें यह 
दिखाना होगा कि कमीशन का परस्पर में किस हिसाब से बेटवारा 
होता है) 

(४) इस घोषणा में जो कुछ लिखा होगा उसकी सत्मता के 
सम्बन्ध मे इल्कम टैक्स ऑफिसर के सस्मुख सल्तोषजनक सबूत 
देना होगा | 

इन शर्तों के पूरा होने पर मैनेजिंग एजेल्ट, और तीसरी पार्टी या 
पार्टियों को अपने-अपने अश के सम्बन्ध में ही टक्स देने के लिए 
दायक होना पढ़ेगा। 

(२) उपरोक्त शर्तों के पूरा न होने पर कमीशन का जो अंश 
दूसरों को दिया गया होगा बह बाद नहीं दिया जायगा और मैनेजिंग 
एजेन्ट को पूरी कमीशन पर टेक्स देना होगा । 

-धारा : १२-ए 


८--हिसाब रखने की पद्धाति 
१३-इल्कम टेफ्स एक में हिसाब रखने की कोई पद्धति का निर्देश 
नहीं है । एसेसी जिस पद्धति को पसन्द करे और सुविधाजनक सममा 
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उस पद्धति के अनुसार अपने वही-खाते रख सकता है। परल्तु एक 
बार किसी पद्धति को चून लेने पर नियमित रूप से उसी पद्धति से 
वही-खाते रखने होंगे तथा पद्धति चाहे वह कोई द्वो ऐसी होनी 
चाहिए कि जिससे एसेसी के छाभ-सुकशान की पूरी-पूरी द्ेंत हो 
सके | एसेसी नियमित रूप से जिस पद्धति के अनुसार दिसाव 
रखेगा उसी पद्धति से कारबार, पेशे था रोजगार या अन्य जगियों से 
होनेवाली उसकी आय की कत्त की जायगी। 

यदि एसेसी ने किसी खास पद्धति को नियमित रूप से नहीं 
अपनाया द्ोगा या ऐसी पद्धत्ति को अपनाया होगा जिससे कि इनकम 
टैक्स ऑफिसर की राय में आय की ठीक-ठीक कत्त नहीं होती तो 
उस ह्वालत में इल्कम टेफ्स माफिसर- को अधिकार होगा कि पह 


आमदनी की उस आधार और उस तरह से कँत करे जंसा कि वह 
ठीक समझे | 


हिसाव रखने की पद्धतियाँ मुख्य रूप से खो तरह की है--( १) 
नगद पद्धतिः इस पद्धति मे जो रकमें बास्तत्र मे मिलती है या दी जाती 
है वे ही लिखी जाती है, जैसे ही रुपया मिलता है या ख् किया जाता 
है बसे ही जमा कर लिया या खच लिख दिया जाता है। प्राय कार- 
बारी खाते इस पद्धति से नहीं रखे जाते। पूरे नफे नुकसान की कत 
करने के लिये आरम्भिक और शेप के स्टाक को हिसाव में लेना पड़ता 
है। (२) व्यापारिक पद्धति: इस पद्धति मे नके ुकशान का खाता 
अर्थात्‌ वट्टा खाता रकखा जाता है और आरम्भिक तथा अन्तिम 
स्टाक की कीमत को धरकर नफा-नुकशान निकाला जाता है। इस 
पद्धति के अनुसार जव रुपये मिलते हैँ या दिए जाते हे उस तारीख के 
दिन वे नहीं लिखे जाते परन्तु जिस दिन खरीद्‌-विक्री होती है उसी दिन 
जमा-खच्च कर लिया जाता है। रुपये के लेन-देन की तारीख के साथ 
उसका कोई सस्बन्ध नहीं होता । उदाहरण स्वरूप जब् मार बेचा 
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जाता है तो उसी समय माल खाते मार की कीमत जमा कर ही 
जाती है, भले ही रुपये उस समय न मिले हों, उसी तरह से जब माल 
खरीदा जाता है तो उसी समय माल बेचने वाले के रुपये जमा कर 
माल खाते नामे लिख दिये जाते हैं। एसेसी जिस पद्धति को चुनेगा 
उसी के अनुसार उसे समूचा हिंसाव रखना पड़ेगा। अमुक आय या 
अमुक खर्चे किस वर्ष का नफा है या व्यय है यह वहुत कुछ हिसाव 
रखने की पद्धति पर निर्भर करेगा) तथा अमुक खर्च वाद दिया जाय 
या नहीं यह भी इसी दात्त पर निर्भर करेगा । 

बहुत से खच ऐसे हैं जिन्हे देने का प्रश्न दूसरी पद्धति से हिसाव 
रखने के कारण उठता है। नगद पद्धति से हिसाव रखने पर उन्हें वाद 
देने का प्रश्न ही नहीं उठता | उदाहरण स्वरूप नगद पद्धति से हिसाव 
रखने पर 'बेड डेट' का कोई अलाउन्स नहीं होगा । जेसा कि ऊपर 
दिखाया है-व्यापारिक पद्धति से हिसाव रखने पर ज्यों ही माल विक्री 
होता है उसकी कीमत जमा कर ली जाती है, भले ही वह उस समय 
न मिले। इस तरह मार की विक्रीसे जो नफा होगा वह 
बहियों में माल बिक्री होते ही आ जाता हैं। यह संभव है कि इस 
प्रकार उधार बेचे हुए माल की कीमत कभी अदा द्वी न हो, इसलिए 
यह जरूरी होगा कि, जब रुपये अप्राप्य हो जाय तो बह वबहियों में 
गलत बाकी वोलछ कर झुगता दिए जांय। ऐसे समझे; जाकर वे जिस 
वर्ष भुगताए जायंगे उस वर्ष उनको नफे में से बाद दे दिया जायगा। 

ऊपर मे जो कुछ कहा गया दे उससे यह नहीं समभना चाहिए 
कि कोई एसेसी अपने हिसाव रखने की पद्धति को वदछ नहीं सकता | 
बह अपनी पुरानी नियमित पद्धति को एक नई नियमित पढ्ति शुरू 
करने के लिए छोड़ सकता दै परन्तु केवछ थोड़े समय के लिए नई 
पद्धति को काम में छाने के लिए नहीं छोड़ सकता । 

इल्कम टेफ्स ऑफिसर को इस बात की खातिरी दिला कर कि 
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इस प्रकार कर वह्‌ किसी तरह से टेक को नहीं टाल रहा है, वह 
अपनी पद्धति को उसकी रजा से बदल सकता है। 
--धारा : १३ 


€६-आम पूटें 

१४--(१) एसेसी को उस रकम पर टेक्स नहीं देना होगा जो 
कि वह हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य के तोर पर पाता है। 

जो रक्ष्म मिली है बह इनकम टेफ्स से वरी है--यह दिखाने का 
जिम्मा एमेसी का है। उसे यह दिखाना होगा कि (१) वह हिन्दू 
अविभक्त परिवार का सदस्य है, (२) जो रकम उसे मिली है वह उस 
आमदनी में से मिली है जिस मे उसका हक है अर्थात्‌ वह परिवार 
की सम्मिलित आय में से मिली है। 

इल्कम टेफ्स एक के किए हिन्दू अविभक्त परिवार का स्वतत्त्र 
व्यक्तित्व माना गया है। जिस तरह एक व्यक्ति पर टेक्स छगती है उसी 
तरह से हिन्दू संयुक्त परिवार की कुल आय पर भी टेब्स छूगती है | जब 
परिवार के सदस्यों पर उनकी निज की कुल आमदनी के सम्बन्ध में 
टेफ्स छूगाई जाती है तो परिवार से उन्हें जो आमदनी मिली हो चह 
ह्साव में नहीं ठी जाती। यदि परिवार की आमदनी २०५०) से 
कम होने से उस पर कोई टेक्स नहीं छगाई गई होगी तो भी वह 
सदस्यों के हाथ मे आने पर उस पर टेक्स नहीं छूगाई जायगी। इस 
तरह इस विधान द्वारा परिवार के सदस्य के हाथ में उस आमदनी को 
टेक्स छूगने से बचाया गया है जिस आमदनी पर कि परिवार के 
हाथ में टेक्स लगती, चाहे वास्तव में उस पर टैक्‍स लगी हो या नहीं | 

उदाहरण स्वरूप एक विधवा को ले लीजिए | वह अपने पति के 
अविभक्त परिवार की सद॒स्या हे। परिवार से परवरिश के छिए 
उसे जो रकम मिलेगी उस पर टेक्स नहीं छगेगी। उसी तरह निर्वाह 
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के लिए दिए जाने वाले रुपये बाकी पड़ जायेंगे तो जब वे मिलेंगे तो 
उन पर भी टेक्स नहीं छगेगी। 

अब एक पिता को लीजिए। उसका लड़का अपने नाना की 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है और उसमें से उसे (पिता को ) 
वार्षिक अछाउस देता है। पिता क्रो इस प्रकार जो रकम मिलेगी 
. उस पर इसे टेक्स देनी दोगी। क्योंकि जिस सम्पत्ति में से उसे 
अलाउंस दिया जाता है वह हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं है। 

(२)--(ए) यदि एसेसी किसी फर्म का साम्रेदार होगा तो उसके 
हिस्से की आय की कूँत इस प्रकार की जायगी :-- 

फर्म से उसे जो भी तन्खाह, व्याज, कमीशन, या अन्य पारिअ्रमिक 
गत वर्ष में सिला होगा उसके साथ फर्म के नफे की पाती जोड 
दी जायगी और घाटा होगा तो वह पांती बाद दे दी जायगी। 

यदि फर्म अनरजिस्टड होगा और उसने हिस्सेदारों के नफे के 
किसी भाग पर टेक्स दे दिया होगा तो नफे के उस भाग पर 
हिस्सेदारों को टेक्स नहीं देना होगा । 

( वी ) एसेसी यदि संयुक्त हिन्दू परिवार, कम्पनी, या फर्म 
के सिवा किसी अन्य शख्सों की समुदाय का सदस्य होगा तो उसे 
उस रकम पर टेक्स नहीं देना होगा जो कि वह उस समुदाय से पाने 
का हकदार होगा और जिस पर कि समुदाय द्वारा टेक्स दे दिया गया 
होगा । 

यहाँ यह खयाल में रखना चाहिए कि यद्यपि, (२) (ए)-(२) (बी की 
रकमों पर टेक्स नहीं लोगी तो भी वे एमेसी की कुछ आमदनी में, टैक्स 
विपयक उसके दायित्त्व को जानने के लिए तथा टैक्स किस दर से 
लागू पड़ेगा यह जानने के लिए जोड़ी जायंगी। 
-धारा : १४ 


् 
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१०-जीवन वबागा के सम्बन्ध में छूट 


१६-८१) (क) अपनी, अपनी स्त्री या अपने पति की जीवन वीमा 
के लिए जो प्रीमियम की रकम दी जायगी उस पर एसेसी को टेक्स 
नहीं देना होगा, 

(ख) न किसी ऐसी रकम पर उसे कर देना होगा जो 
कि उसने अपनी, अथवा अपनी स्त्री या अपने जीवन के विपय में 
आगे मिलनेवाले वार्षिक बजीफे ( [श०फ०ते शागत्ा।॥ ) के क्स्ट्रेब्छ 
के सम्बन्ध मे दिया होगा और 

(ग) न उस रकस पर टेंक्स छंगेगा जो कि चन्दे के 
रूप किसी ऐसे प्रोविडेण्ट फण्ड मे ठी गई होगी जिसके प्रति प्रोविडेण्ट 
फण्ड एक, सन्‌ १६२४ का छागू हो। 


(२) यदि एससी हिन्दू अविभक्त परिवार होगा तो (१) 
उस स्युक्त परिवार के पुरुष सदस्यों, तथा (२) उन पुरुष सदस्यों की ल्ियों 
की जीवन वीमा कराने के सम्बन्ध मे जो रकम दी गई होगी वह 
टेक्स से वरी रहेगी 

(३) (क) जो रकमे न० (१) और (२) के अजुसार टेक्स से 
बरी है उनकी जोड, (ख) नौकरी की शर्तों के अनुसार सप्राद द्वारा 
वंधे हुए हृद तक तन्ख्याह में से काटी गई कोई रकम जो कि डिफर्ड 
एनूइटी या एसेसी के बच्चों और ञ्ली के निर्वाह की दृष्टि से काटी गई 
होगी, चथा (ग) स्वीकृत प्रोविडेण्ट फण्ड में नौकर ने अपने खाते 
मे जो बंधे हुए हट तक चल्दा दिया होगा--इन सब की जोड़ एसेसी 
की छुछ आमदनी के छठे भाग से अधिक नहीं होगी अर्थान्‌ सब 


प्रीमियम मिला कर छुछ आमदनी के छठे भाग तक ही टेक्‍स से वरो 
रहेंगे 
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परन्तु यदि एसेसी एक व्यक्ति होगा तो कुछ प्रीमियमों के सम्बन्ध 
मे अधिक-से-अधिक रु० ६०००) तक बाद मिल सकेंगे और 
एसेसी यदि संयुक्त परिवार होगा तो अभिक-से-अधिक ₹० १३,०० ०) 
तक ही बाद मिल सकेगा | 

इस सशोधन के पूर्व प्रीमियमों की सीमा कुछ आमदनी की छठांश 
. थी परल्तु ६,७००) और १२५००० ) की कोई हृ॒द न थी । अब व्यक्ति और 
संयुक्त परिवार को अधिक से अधिक क्रमशः ६,०००) या १२,०००) 
तक ही प्रीमियम के बारे में बाद सिर सकेंगे चाहे कुछ आमदनी 
के ६ भाग से ये रुपये कितने ही कम हों। यहाँ इतना खयाल रखना 
चाहिए कि टेक्स देने के दायित्व को मालूम करने तथा टेक्स के रेट 
को मालूम करने के लिए, इस प्रकार वरी की हुई रकमें कुछ आमदनी 
में जोड़ी जायगी और फिर उनपर एबरेज ( गड पड़ता ) दर से टैबस 
वापिस ( ७४०८० ) दे दिया जायगा। 

“धारा १५ 


? १-हुंठ आय की कूंत करने में जो आएँ वाद दे दी जाती 
या अलग रक्‍सी जाती हैं 


१६--(१) किसी एसेसी की कुछ आमदनी माछूम करने के लिए 
निम्नलिखित रकमे उसमें जोड़ दी जायंगी :-- 

(ए)-(१) वह रकम जो कि सम्राट्‌ द्वारा या उसकी ओर 
से, किसी व्यक्ति को वेतन देते समय, नौकरी की शर्तों के अनुसार 
इस उद्देश्य से काट छी गयी हो कि उसको बाद में वार्षिक वजीफा 
मिल सके या उसकी स्त्री या बच्चों के निर्वाह का प्रबन्ध हो सके | 

(२) भारतीय सरकार की किसी ऐसी जमानत के 
व्याज की रकम जो कि इल्कम टेक्स से मुक्त है। 
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(३) प्रांतीय सरकार द्वारा निकाली हुई किसी ऐसी 
जमानत के व्याज की रकम जो कि इनकम टेक्स से मुक्त है और जिस 
पर प्रातीय सरकार इल्कम टेक्स देती है। 

(४) अन्‌ रजिए्टई फर्म के किसी सामेदार की पाँती 
में आया हुआ नफे का भाग जिस पर की फर्म ने टेक्स दे दी है । 

(४) किसी एसोसियेशन के नफे का भाग जिसपर 
कि एसोसियेशन ने टेक्स दे दी है। 

(६) इन्स्योरेस के प्रीमियम के रूप मे दी हुई रकमें 
अब कि वे अपनी, अपनी स्त्री या पति या किसी हिन्दू अविभक्त 
परिवार के किसी पुरुप सदस्य यथा उस सदुस्य की स्त्री की जीवन 
वीमा कराने या किसी बाद में मिलने वाले वार्पिक चजीऊे के कल्टाक: 
के प्रीमियम के रूप मे दी गयी हों । 

( वी ) यदि एसेसी किसी फर्म का साक्ेढार होगा तो 
उसका हिस्सा इस प्रकार मालूम किया जायगा : 
सामेदारों को व्याज, वेतन, कमीशन या अन्य पारिश्रमिक के 
बतौर खर्च मे जो रकमे लिखी गई होंगी उनको वाद देकर फर्म के नफे 
या नुकसान की रकम निकाल ली जायगी और सामेदारों में, हिस्से 
के अनुसार, उस नफे या नुकसान का बटवारा कर प्रत्येक सामेदार 
की पाती में आई हुई रकम मालूम कर ली जायगी। यदि यह रकम 
नफा होगी तो उसमे उसको मिली व्याज, वेतन आदि की रकमे जोड़ 
दी जायगी और यदि यह रकम नुकसान होगी तो वह व्याज वेतन 
आदि की रकमों में से बाद दे दी जायगी। 
इस प्रकार उसकी आमदनी निकालने पर यदि नुकसान रहा 
हो तो वह आगे के वर्षा में टान कर के जाया जायगा या अन्य 
कोई आय का जरिया होगा तो उससे वाद मिल सकेगा | इस सम्बन्ध 
में विशेष विगत आगे सिलेगी। अपर जो कहद्दा है उसे एक उदाहरण 


ह 
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हारा सममा देना जरूरी है। मान छीजिये चट्ट-खाते में १०,०० ०) 
नुकसान आता हैं। खच् खाते दो सामेदारी की तनख्वाद्द रूप मे 
१,२०० ]+९१७००] भुगताए है तथा सामेदारों को व्याज के झुप में 
२००]+३००) दिए हैं। छुछ मिलाकर २,६०० )+४००)-१४००) साके- 
दारों को दिए है। इस रकम को खच में नहीं धरने ते फर्म फे केवल 
६५६००) नुकसान रहेगा । आठ आना पांती के हिसाब से प्रत्येक के 
३३००] रुपया नुकसान का पाती आयगा। पहले सामेदार के निश्न- 
लिखित नुकसान रहेगा-- 
फर्म का नुकसान ३१३००) 
वाद-- 
नौकरी का १,२००) 
च्याज़ का २७० ०) १५४० ०] 


नुकसान १,६००) 
दूसरे के नुकसान इस तरह रहेगा-- 
फर्म का नुकसान ३१३००) 


बादू-- 
नोकरी का १७००) 


व्याज का ३००) ५२,०००) 


नुकसान १३३००) 
(सी ) कभी कभी ट्रस्ट, इकरारनामे, परस्पर वेज 
( 0०ए९७॥8॥॥ ) या कोई अन्य व्यवस्था हारा जायदाद (48४०४५) का 
इस प्रकार वन्दोवस्त ( 5७फरश०७॥ 07 078]089म0०॥ ) कर दिया 
जाता है कि जायदाद तो निज की रह जाती है पर उसकी आस- 
दुनी अन्य शख्स को मिलने लगती है। यह इसलिए किया जाता है 
कि उस अन्य शख्स के दूसरी आमदनी न होने से या कम होने से 
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टैक्‍स का दर नीचा लग सके या टेफ्स न छगे। इसी तरह से जाय- 
दाद ( & ४3७७ ) को हस्तान्तरित ( "७0४०० ) कर दिया जाता हे 
जिससे कि उसकी आमदनी दूसरे को मिलने लगती है । 

इस प्रकार के बल्दोवस्त या ट्राल्सफर दो त्तरह के हो सकते है। 
चाहे तो ऐसा हो सकता है कि आमदनी या जायदाद को अप्रयक्ष 
था प्रयक्ष रूपसे बापिस हस्तान्तर कर देने या आमदनी या जायदाद 
पर प्रत्यक्ष या अप्रद्यक्ष रूप से अधिकार करने की व्यवस्था हो या 
ऐसी व्यवस्था न हो। पहली हालत में वस्दोव॒स्त या टान्सफर को 
रिवोकेब्ल और दूसरी अवस्था में इर्रिवोकेब्ल कहते हैं | 

वन्दोबस्त चाहे दोनों मे से किसी प्रकार का हो यह कानून कर 
दिया है कि इस प्रकार वन्दोवस्‍्त की हुई जायदाद की कोई भी आम- 
दनी वन्दोवस्त करने वाले की आमदनी समममी जायगी। वल्दो- 
चस्त चाहे ता० १ अप्रेल, ३६ के पहले किया दो या बाद में उपरोक्त 
नियम छागू होने में कोई फर्क नहीं पढ़ेगा । 

उपरोक्त कानून तो केवल एक अपवाद है। यदि वन्दोवस्त छः 
वर्ष से उपरान्त समय या उस शख्स के जीवन पर्यन्त 'रियोक' नहीं 
किया जा सकेगा जिसको कि आमदनी मिलने का वन्दोवस्त किया 
गया है और यदि प्रगट या अप्रगट रूप से चनन्‍्दोवस्त करने वाला उस 
आमदनी से कोई फायदा नहीं उठाता तो उस हालत में वह आमदनी 
वन्‍्टोवस्त करने वाले की नहीं समझी जायगी। परन्तु जेसे द्वी 
रिवोक करने का अधिकार वन्दोवस्त करने वाले के हाथ में आ 
जायगा वेसे ही वह आमदनी पर टेक्स देने के लिए जिसेवार हो 
जायगा। 

उसी तरद्द से यदि जायदाद का ऐसा हस्तान्तर किया हुआ होगा 
जो कि रिवोकेब्ल है त्तो उससे जो आमदनी होगी वह हृस्ताल्तर करने 
वाले शख्स (५:878/9"0") की आमदनी सममी जायगी | 
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(२) डिविडेन्ड की आय भी, उसमें कम्पनी द्वारा दिए गये 
इल्कम टेकक्‍्स की रकम को जोड़ कर, छुछ आमदनी में सामिल् की 
जायगी | 

(३) एक शख्स की कुल आमदनी में नीचे बताई हुईं उसकी 
स्री तथा बच्चे की आमदनी जोड़ कर उस पर टेक्स छगायी 
जाती हैः-- | 

(ए) (क) वह शख्स जिस फम में भागीदार हो उस फर्म 
में यदि उसकी स्ली अथवा नाबालिग बच्चा भी भागीदार हो तो उसकी 
स्लरी अथवा नावालिग बच्चे को उस फर्म से आमदनी का जो 
भाग मिले। 

. (ख) उस शख्स ने उचित बढ्ले ( 007रात0'#गणा ) 
विना अपनी कोई मिलकियत अपनी स्ली के नाम पर प्रद्यक्ष या अप्रयक्ष 
तरह से कर दी हो तो उस मिलकियत की आमदनी । 

(ग) उस शखूस ने उचित बदले बिना अपनी कोई भी 
मिलकियत विवाहित छड़की न हो ऐसे नावालिग के नाम पर प्रयक्ष 
या अप्रद्यक्ष प्रकार से कर दी हो तो बेसी मिलकियत की आमदनी | 

(बी) उस शख्स ने अपनी क्षी अथवा नाबालिग वालक 
अथवा दोनों के छाभ के लिए अपनी कोई भी मिलकियत उचित वढले 
बिना कोई भी शख्स या शख्सों के समुदाय के नाम कर दी हो, वो 
वैसी मिलकियत से उस शख्स अथवा शख्सों के समुदाय को हुई 
आमदनी | 


“धारा : १६ 
१ २-कई सात परिस्थितियों में टैक्स को कुंत 


१७--(१) नन्‌ रेजिडेल्ट - बृटिश भारत में निवास नहीं करने 
वाले मनुष्यों की दो श्रेणियाँ की गई हैं :--- 


प्रा १७] इन्कम-टैक्स कानून [ ५३ 


(क) वे जो बटिश भारत, देशी राज्यों या बर्मा की 
प्रजा हैं, और 
(ख) वे जो उपरोक्त श्रेणी मे नहीं आते अर्थात्‌ विदेशी 
प्रजा हैं । 
प्रथम कोटि वालों पर टैक्स और झुपर टेक्‍्स उस गडपड़ता 
( एवरेज ) दर से लगाया जायगा जो कि उनकी दुनिया की कुछ 
आमदनी पर पढ़ेगा। अगर टहुनिया की आमदनी नुकसान होगी 
तो बृटिश भारत की आय पर भी कोई टेफ्स नहीं छगेगा। ऐसे 
एसेसी की छुछ आमदनी पर टैक्स कसने का फॉरमूला इस प्रकार है ः-- 
कुछ आमदनी _ डेंनिया भर की आमदनी पर टेक्स_*_ कुल आमदनी 
पर टेक्‍्स दुनिया भर की आमदनी 
उदाहरण स्वरूप बीकानेर रियासत के निवासी को ले छीजिए। 
बृटिश भारत में उधार दिए हुए रुपयों से उसको ३,०००) व्याज की 
आमदनी होती है। रियासत में उसको ७,०००) की आमदनी है। 
ओर कहीं उसके कोई आमदनी नहीं होती ! उसकी दुनिया की 
कुछ आय १०,००० हुईं। छ्टिश भारत में उपाजित कुल आमदनी 
रुपया ३,००० पर टेक्स निम्नलिखित होगी :-- 
आमदनी. दर टेक्स 
१५४००) « “४ गत 
३१६००)--६ पाई प्र० रु० ८ ३१/४०० पाई 
५३०००)--१ आ० ३ पा० ८ ७६१००० पाई 
दुनिया की कुल आमदनो १०,०००) कुल टेक्स १०६५४०० पाई 





१) *०० १०६,५०० 
० व पाई 
कुल आमदनी ३,०००) *.. १०७(००४झ९०» पाई 
१०)४०७-० 


+ १६६-)॥ 
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दूसरी कोटि वाले नन्‌ रेजिडेण्ट की कुछ आमदनी पर उऊँचे-से-ऊँचे 
( ए8स्पा0एा ) दर से इल्कम टेक्स ली जायगी तथा सुपर टेक्स उस 
गड़पड़ता (47०/०४०) दर से ली जायगी जो कि दुनिया की कुछ आय 
पर पड़ेगा | यह ठीक ऊपर दिए हुए उदाहरण की तरह कसी जायगी | 
(२) जब कि एसेसी की कुछ आमदनी में ऐसी कोई 
आमदनी सम्मिलित होगी जो कि इनकम टेक्स से वरी है तो उस 
हालत में निम्नलिखित फेरमूले से इल्कम टेक्स देनी होगी । 
सुपरटेक्स को छोड़ कर इनकम बरी आमदनों को 
टैक्स जो कि कुछ आमदनी बाद देकर कुछ 
ख्चों को बाद. पर उेना होता यदि उसमें चरी #ै आमदनी 
देकर वची आमदनी सामिल न होती 
आमदनी पर कुल आमदनी जिसमे वरी आमदनी भो सामिल है। 
इनकम टेक्स 
उदाहरण स्वरूप किसी की कुछ आमदनी १०,०००) रुपया है 
ष्ज 
जिसमें १,०००) इल्स्योरेल्स-प्रीमियम के हैं जिस पर कोई टक्‍्स नहीं 
लगती | केवल ६,०००] पर ही टैक्स लग सकती है। टैक्स इस प्रकार 
फलाई जायगी :-- 
१०,०००] पर टेक्स १०६४०० पाई 
१) १०६,४०० पाई 
१०,००० 
६,२००) पर 7” १०६४०-२८६।०४०० पाई 
१०; ००७४ 
६५८५० पाई 
४६६८ )॥ 
--धारा : १७ 





॥ 


ह््ध्क्ध्यूजऐ 
कर अदाई के तरीके और कर-निरूपण 


?--कर अदाई के तरीके 


१८--(१) कर अदा करने का साधारण तरीका दै उसे एसेसी से 
अदा करना परन्तु टैक्स अदा करने के लिये इनकम टेक्‍्स कानून 
में एक और ठतरीके का भी विधान है। इसके अनुसार जिसके 
मार्फ0 आमदनी होती दे उसी को उस आमदनी में से टेक्स काट 
लेनी पडती है। एसेसी के हाथ मे आमदनी टेफ्स कट कर दी आती 
है। परल्तु यह सामान्य नियम नहीं है। कोई-कोई अवस्थाओं मे 
ही इसका विधान है। यह विधान टेफ्स अदा करने की सुगमत्ता, 
कम खर्च, तथा अनुचित रूप से टैक्‍स बचा लेने की चालढाकी को 
रोकने की दृष्टि से किया है। निम्न अवस्थाओं में टेक्स उद्गम स्थान 
में ही काट लिया जाता है +-- 

(२) बृटिश भारत में वेतन देते समय । वेतन देने वाले को 
वेतन देते समय वेतन भे से इल्कम टेक्स और सुपर टैक्स काट लेना 
पड़ता है । 

वेतन में वे सव आमदनियाँ सामिल सममनी चाहिएँ जिन पर 
वेतन शीर्षक के अल्तर टेक्स छायू पड़ता है | 

टेक्स और सुपर टेक्स उस एचरेज--गड़पडता दर से काटनी 
होगी जो दर कि अनुमानिक वेतन पर छागू पढ़ेगा | 

उदाहरण स्वरूप मान लीजिए किसी की मासिक वेतन १८८) 
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रुपया है। उसकी वार्षिक आय २२५६] रुपये हुईं। एवरेंज दर इस, 
प्रकार निकाला जायगा $-- 


आमदनी दर ट्क्स 
पहले १५००) कुछ नहीं रु० आ० पाई 
वाद के ७५६] हपाई प्र>»रुः ३४ ८७ ० 


एवरेज दर होगा-3272:0 ३.०२ पाई 


२२५६ 
प्रति रुपये पीछे इसी दर से टेफ्स काट लेना होगा। 
वर्ष भर में रु० ३५-७-० इन्कस टेक्स के होते है। प्रति महीने 


-७-० 
३१ 7ृश 5? शा) काट लेना होगा | 


इसी तरह से मान लीजिए किसी की आमदनी २८/५६०) रुपये है। 
इस पर सुपर टेक्स निम्न एवरेज दर से काटा जायगा। 





आमदनी द्र ट्क्स 
२४;०००) कुछ नहीं कुछ नहीं 
३,५६०) -) रु० श्र०ा) 
कुछ आय २८,५६०) कुछ सुपर टेक्स. २९२) 


59२२ [५ 
एवरेज दर- पर -१.४६६ पाई | 
“बच 


यदि पहले भूल से टेक्स काटनी वाकी रह गई होगी या नीचे दर 

से काटी गई होगी तो कर काटते समय अधिक रकम काटी ज्ञा 

सकेगी। यदि पहले अधिक रकम काट छी गई होगी तो कम रकम 
काटी जा सकेगी 

( २-ए ) चाहे पूर्व में छुछ भी लिखा हो टैक्स और सुपर 

टैक्स काटने के लिए वेतन में वह रकम भी सामिल कर हेनी होगी 
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जो रकम क्राऊन द्वारा या उसकी ओर से एसेसी को भारत के बाहर 
देनी पड़ । 

इस तरह की आमदनी की रुपयों में कीमत निर्धारित विनियम 
दर (०५०॥४7४४० /४॥०) से की जायगी | 

( २-वी ) दृटिश भारत में नहीं वसने वाले शख्स को वेतन 
देते समय। यदि वेतन किसी ऐसे मनुष्य को दी जाय जो कि बृटिश 
भारत का वासी नहीं है तो उस हालत में टैक्स ऊचे-से-ऊचे दर से 
और सुपर टेफ्स उस एवरेज-गइपडता द्र से काटनी होगी जो 
कि उसकी आलनुमानिक वेतन पर छामू पढेगा | 
(३) जमानतों के व्याज को देते समय। जिस आमदनी 

पर जमानतों के व्याज के शीर्षक के अन्तर टेक्स छागू पड़ती है उसे 
देते समय ऊचे-से-ऊंचे दर से टेक्स काट लेनी पडती है। परन्तु सुपर ६ 
टेक्स नहीं काटनी पड़ती | * 

यदि केन्द्रीय सरकार की किसी जमानत के विपय में कोई भिन्‍न 
आदेश होगा तो उसी का पाछन किया जायगा अर्थात टेक्स नहीं 
काटी जायगी । 

यदि इल्कम टेक्स भफिसर लिखित रूप मे प्रमाण-पत्र दे कि जहाँ 
तक उसकी धारणा है वहां तक किसी आमदनी प्राप्त करने वाले 
( 4९०७॥७।७७४ ) की कुछ आमदनी या दुनिया की कुछ आमदनी 
इल्क्रम टेक्स छग सके उतनी नहीं है या उतनी नहीं ज्ञितनी पर की 
ऊचे-से-ऊचे दर से टेक्स लिया जा सके तो उस हाछत में टेकूस नहीं 
काटी जायगी या कम दर से टैक्स काटी जायगी। 

ऐसा प्रमाण-पत्र दरख्वास्त देकर प्राप्त किया जा सकता दै | उचित 
समभने पर इनकम टेकूस ऑफिसर ऐसा प्रमाण-पत्र देगा। यह 
भरमाण-पत्र उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि वह रद नहीं कर 
दिया जायगा। 

८ 
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उपधारा २-बी के अनुसार वेतन की आमदनी देने वाले पर भी 
यह बात छागू पड़ती है। 

( ३-ए ) बृटिश भारत में नहीं बसने वाले को व्याज या 
अन्य रकम देते समय । जमानतों के व्याज को छोड़ कर अन्य ब्याज 
था ऐसी कोई रकम जिस पर कि इस एक के अनुसार टेकस लगती 
है, बटिश भारत में नहीं बसने बाले शख्स को देते समय अंचे-से-ऊँचे 
दर से इल्कम टेक्स काट छेनी होगी। परन्तु यदि व्याज देने वाला 
खुद ही एज्लेन्ट के बतौर टेक्स के लिए दायक दै तो उसे टैक्‍स नहीं 
काटनी होगी | 

( ३-बी ) यदि इल्कम देक्‍स ऑफिसर को यह विश्वास 
करने का कारण हो कि किसी वर्ष में किसी शख्स की, जो बृृटिश 
भारत के बाहर रहता है, दुनिया की कुछ आमदनी सुपरटेक्स लग 
सके उतनी है तो उस द्वात में वह उपधारा (३-०) के अनुसार 
व्याज या अन्य रकम देनेवाले को लिखित हुक्म देकर उस दर से 
सुपर टेक्स काटने का आदेश कर सकता है; जो दर इनकम टेक्स 
ऑफिसर दुनिया की कुछ आमदनी को दृष्टि में रख कर निश्चित करे। 

( ३-सी ) उप धारा ३-ए के अनुसार व्याज़ या अन्य रकम. 
देनेवाला वर्ष में कुछ मिला कर ऐसी रकम दे जिस पर कि सुपर टेक्स 
छगती हो तो उस द्वालत में उसे नियमित दर से सुपर टेक्स काट 
लेना होगा | 

यदि इस प्रकार ब्याज या अन्य रकम देनेबाले को यह विश्वास 
कुरने का कारण हो कि आमदनी पानेवाला बृटिश भारत का बासी 
है, तो उस द्वालत में वह सुपर टेक्स नहीं काटेगा | 


उपरोक्त दर से सुपर टैक्स उसी हालत में काटेगा जब कि अन्य 
किसी दर से सुपर टैक्स काटने का आदेश उपधारा (३)-बी के अडुसार 


ख् 
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उसे नहीं मिला होगा । यदि आदेश मिला होगा तो उसी के अनुसार 
झुपर टैक्‍स काटना होगा | 

( ३-डी ) ब्रटिश भारत के बाहर रहनेवाले को डिविडेण्ड 
देते समय | उपधारा (३-बी ) की परिष्थिति में इल्क्रम टेक्स आफिसर 
किसी कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को यह आदेश कर सकता है कि 
वह डिविडेण्ड देते समय उस पर अमुक रेट से सुपर टेक्स काट छे। 

(३-ई ) यदि डिविडेण्ड देनेवाली कम्पनी वर्ष मे कुछ मिला 
कर ऐसी रकम दे जिसके साथ जदि उसके द्वारा काटा गया इनकम 
टैक्स मिलाया जाय तो सुपर टैक्स छय सके उतनी रकम हो तो उस 
हालत में कम्पनी को नियमित दर से सुपर टेक्‍्स काट लेना होगा | 

उपरोक्त रूप से सुपर टेक्स उसी अवस्था में काटा जायगा जब 
कि प्रधान मोफिसर को विश्वास करने का कारण होगा कि वह 
शख्स जिसको डिबिडेण्ड दिया जा रहा है घृटिश भारत का वासी 
नहीं है। 

उस द्वालत मे जब कि अमुक दर से सुपर टेफ्स काटने का 
लिखित आदेश इल्कम टेक्स ऑफिसर से मिल गया होगा तो सुपर 
टेक्स उपरोक्त दर से न काट कर आदेश दिए हुए दर से काटा 
जायगा। 

(४) इस पेरा के अनुसार जो सब रकमे काटी जायंगी वे 
किसी एसेसी की आम्रंदनी की कत करते समय उसके द्वारा प्राप्त 
आमदनी सममभी जांयगी | 

(४) इस पेरा के अनुसार जो रकम काटी जायग्गी वह जिस 
शख्स की आमदनी में से काटी जायगी उसकी ओर से या जमानतों 
के मालिक या शेयर होल्डर की ओर से दी हुई इल्कम टेक्स या सुपर 
टक्स की रकम समझी जायगी और इस एक के अनुसार आगे के 
वष के लिए कर की फूँत करते समय उसको जमा समझता जायगा | 
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उस रकम के सम्बन्ध में भी उपरोक्त बात छागू होगी जिस रकम 
से कि धारा १६ की उपधारा (२) के अनुसार डिविडेन्ड बढ़ाया 
गया हो | 

यदि ऐसे शख्स ने था मालिक ने इस प्रकार काटी हुई टेक्स के 
किसी अश को वापिस प्राप्त कर लिया हो तो जो रिफण्ड की रकम 
होगी उसको बाद नहीं दिया जायगा | 

यदि ऐसा शख्स या मालिक ऐसा शख्स होगा जिस की आम- 
दनी धारा १६ की उपधारा (१) सी या उपधारा (३ ), धारा ४४ डी 
या धारा ४४ इ के विधानानुसार किसी अन्‍य शख्स की आमदनी 
में जोड़ी जाती हो तो यह्‌ अन्य शख्स ही वह शख्स या मालिक 
सममभा जायगा जिसकी ओर से टेक्स दी हुईं समझी जायगी और 
वाद के वर्ष में कर छूगराते समय यह टेक्‍्स उसकी जमा समभी 
जायगी। 

(६) इस पैरा के अनुसार जो रकमे काटी जायंगी वे 

निर्धारित समय के अन्दर काटने वाले को केन्द्रिय सरकार के खाते में 
जमा करा देनी होगी । 

या केन्द्रिय बोर्ड ऑफ रेभीन्यू के आदेशानुसार दे देनी होगी। 

(७) इस पेरा के अनुसार यदि कोई शख्स टेक्स नहीं 

काटेगा या काट कर जमा नहीं देगा तो टेक्‍स उस में वाकी समझी 
जायगी। यही बात उस कम्पनी के सम्बन्ध में समझी जायगी 
जिसका प्रधान ऑफिसर टेक्स नहीं काटेगा या काट कर जमा नहीं 
देगा | ह 

इसके सिवा अन्य परिणाम से भी वह बरी नहीं हो सकेगा। 

इनकम टेक्स मफिसर धारा ४६ की उपधारा (१) के अनुसार 
किसी दण्ड को ऐसे शख्स से अदा करने का आदेश उस समय तक 
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नहीं देगा जब तक कि उसको इसका विश्वास न हो जाय कि टेक्‍्स न 
काटने और जमा न देने मे इच्छा कर गलती की गई हो। 

(८) इस पैरा के अनुसार काट कर टेक्स अदा के अधि- 
कार से टेफ्स अदा में किसी अन्‍य तरीके को काम में छाने में कोई 
बाधा नहीं आयगी | 

(६) उपधार, (३-० ), (३-बी ) (३-सी ) (३-डी) था 
(३-३) के अठुसार टेक्स या सुपर 2ेफ्स काटने वाला शख्स, उस शख्स 
को, जिसे टैक्स काट कर रकम दी गई है, एक प्रमाण-पत्र इस आशय 
का देगा कि इन्क्रम टेक्स या सुपर टेफ्स काट छी गई है। उस में 
इसका भी विवरण रहेगा कि कितने रुपये काटे गये हैं, किस दर से 
टेक्स काटी गई है तथा और भी निर्धारित विवरण दिया जायगा | 

॥ -धारा: १८ 


२-न्‍्कम टैक्‍स की अदाई का अन्य तरीका 


१६--इल्कम टेक्‍्स एक में कर अदा करने के दो तरीकों की 
व्यवस्था है: (१) कई अवस्थांओं मे आमदनी देने वालों को ही टेक्स 
काट कर उसे जमा दे देनी पड़ती है | उदाहरण स्वरूप वेतन देते समय 
मालिक को टेक्स काट लेनी पड़ती है। किन-किन अवस्था में 
टेक्स इस प्रकार करवा कर अदा की जाती है वह एक की धारा 
१८ में दी हुई हैँ तथा उसका खुासा ऊपर पेरा १८ में कर दिया 
गया दै। 

(२) जिन अवस्थाओं में उपरोक्त रूप से टेक्‍्स काट लेने का 
कानून नहीं है तथा उपरोक्त रूप से टेक्स नहीं काटा गया है उन अब- 
स्थाओं में टेफ्स सीधे एसेसी से अदा की जाती है। 

पारा: १६ 
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२-डिविडेण्ड के सम्बन्ध में तृचना देना 

१६-(ए) --प्रत्येक कम्पनी के प्रमुख ऑफिसर को ता० १४६ जून तक 
इनकम टेक्स औफिसर को यह सूचना दे देनी पड़ती है कि कम्पनी के 
ढ्वारा पूर्व वर्ष में किस-किस शेयर होल्डर को निर्दिष्ट रकम से अधिक 
डिविडेण्ट दिया गया है। साथ मे इन शेयर द्ोल्डर के पूरे पते भी 
देने पड़ते हैं और यह वता देना पड़ता हैं कि कुछ मिला कर क्लिसको 
कितनी रकम दी गयी है । 

यह सूचना इल्कम टेक्स कानून द्वारा निश्चित फोर्म पर लिख कर 
देनी पड़ती है और नियमानुसार हस्ताक्षर कर उसे तस्दीक (५७०) 
कर देना पड़ता है। 

“धारा : १६-ए 


५-रैयर-होल्डर को टैक्स काट लेने की सार्टिफिकेट 


२०--डिविडेण्ड देते समय प्रत्येक कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को 
साटिफिकेट या प्रमाण-पत्र दे देना होगा कि जो नफा वाटा जा रहा 
है उसकी टेक्स कम्पनी द्वारा चुका दी गई है या चुका दी जायगी। 
यह प्रमाण-पत्र इनकम टेषस कानून द्वारा निश्चित रूप में होगा तथा 
उसमे उन सब वातों का ब्यौरा दे देना होगा जो कि देने का 
नियम होगा | 
“धारा ; २० 


७५-व्याज सम्बन्धी सूचना 


(२०-ए ) ब्याज देनेवाले प्रत्येक शख्स को ता० १६४ जून तक 
इनकम टैक्स ऑफिसर को उन सब छोगों के नाम दे देने पड़ेंगे 
जिनको कि उसने पूर्व के वर्ष में अर्थात्‌ गत आर्थिक वर्ष में ४००) 
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से अधिक व्याज दिया होगा। साथ में ऐसे लोगों के पूरे पत्ते भी 
लिख देने पड़ेंगे और यह बता देना पड़ेगा कि छुछ मिला कर किसको 
कितनी रकम दी गई है । 

यह सूचना इनकम टैक्स कानून ह्वारा निश्चित फोर्म पर लिख 
कर देनी पढ़ेगी और नियमानुसार हस्ताक्षर कर उसे तस्दीक 
( ४७०5 ) कर देना होगा। 

परन्तु यह खयाल रखना चाहिए कि यदि दिया गया ब्याज 
जमानतों विषयक ज्याज हो तो उपरोक्त सूचना नहीं देनी होगी। 

--धारा ; २०-ए 


६-वाविक रिटर्न 


२१- प्रत्येक वर्ष मार्च मह्दीने की तारीख ३१ से ३० दिन के 
अन्दर, प्रत्येक सरकारी दफ्तर के निर्दिष्ट पुरुष को तथा स्थानीय 
अधिकारी, कम्पनी या अन्य सार्वजनिक सभा या समुदाय के प्रधान 
ऑफिसर या निर्दिष्ट पुरुष को तथा किसी भी वेतन दाता 
(०॥.०१०/७० ) को एक रिटर्न भर कर अमुक श्ल्कम टेक्स ऑफिसर 
को भेजना होगा, जिसमे निम्नलिखित बातें दिखानी होगी :-- 

(ए) उन शख्सों फे नाम और जहाँ तक माढृम हो पत्ते 
जिनको उक्त मार्च महीने की तारीख ३१ तक 'वेतनों? के शीर्पक के 
अन्तर टेकूस छगे उतनी वेतन दी गई द्वोगी, या देनी हो गई होगी 
या जिनको उक्त तारीख पर उतनी वेतन मिलती होगी, 

(वी) जो रुपये हर वेतन भोगी को उपरोक्त तारीख तक 
दिए गये या उसके बाकी थे, तथा रुपये कब-कवच दिए गये था 

बाकी हुए 

(सी) इल्कम टेक्स और सुपर टेकस के सम्बन्ध में जो 
रकम प्रत्येक वेतन-भोगी से काटी गई हो | 
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यह रिटन इल्कम टेकस कानून द्वारा निश्चित किए हुए फोर्म पर 
देनी होगी तथा उस पर हस्ताक्षर कर तस्दीक ( ५८०६५ ) कर देना 


होगा। 


“धारा : २१ 


७-आमदनी की रिटर्न ' 


२२--१) हर वर्ष तारीख १ मई के दिन या उसके पहिले इनकम 
टेक्स ऑफिसर अखबारों में प्रकाशित कर और नियमित रूप से 
प्रकाशित एक नोटिस द्वारा सब आदमियों ( ७7४७॥$ ) को जिनकी 
'कुछ आय! टेक्स छय सके उतनी होगीं, अपनी आय की तालिका 
( /४४॥०॥ ) भर कर पेश करने का आदेश करेगा। 

नोटिस में रिटने भरने की जो मियाद रहेगी उसके अन्दर ही 
उसे भर कर पेश कर देना होगा। यह सियाद साठ दिन से कम की 
नहीं रहेगी । 

इल्कम टेक्स ऑफिसर अपनी इच्छा से रिटर्न पेश करने की 
तारीख को आगे बढ़ा सकेगा । यह तारीख किसी अमुक शख्स के 
लिए या अमुक शख्सों की श्रेणी के लिए वढ़ाई जा सकेगी | 

रिटर्न में गत बषे? सम्बन्धी कुछ आय और दुनिया की आमदनी 
दिखानी होगी तथा अन्य वे सव विवरण भी छिख देने होंगे जो कि 
नोटिस ह्वारा सागे जायंगे । रिटर्न इल्कम टेकस कानून ह्वारा निश्चित 
रूप में होगा | रिटर्न फोर्म इनकम टेक्स ऑफिसरों से मिल सकेंगे । 

- रिटर्न को नियमित रूप से तस्दीक कर देना होगा। 
(२) उस हालत में जब कि इनकम टेक्स ऑफिसर 
सोचे कि अमुक शरूस की कुछ आय टेकूस छग सके उतनी दै तो वह 
उसको नोटिस दे सकता है कि वह अमुक मियाद के अन्दर उपरोक्त : 
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ढंग से रिटर्न पेश करे। इस प्रकार दी हुई मियाद कम-से-कम ३० 
ढिन की रहेगी । 

इनकम टैक्स ऑफिसर अपने विचार से रिटने पेश करने की 
तारीख बढ़ा भी सकता है। 

(३) किसी शख्स ने उपधारा (१) या () की 
मियाद के अन्दर रिटर्न पेश नहीं किया होगा या रिटने पेश कर 
चकने पर उसको कोई वात छट जाने का या गलत लिखे जाने का 
अन्देशा होगा तो वह शख्स एक रिटने या दुहराया हुआ रिटने 
टेक्म छगाए जाने के पहिले किसी भी समय दाखिछ कर सबगा। 

(४) उपधारा (१) के अनुसार नोटिस देने पर जिसने 
रिटने पेश कर दिया हो या जिसको उपधारा (२) के अनुसार नोटिस 
ढे दिया गया हो उसको नोटिस देकर इल्क्रम टेकेस ऑफिसर आदेश 
कर सकता है कि वह नोटिस में दी हुईं तारीख पर सब हिसाव- 
किवाव ( ॥०००॥॥।७ ) तथा दस्तावेज पेश करे। नोटिस में लिखा 
रहेगा कि किस-किस बर्ष के और क्या-क्या वही खाते पेश 
किए जाँय ! 

यह ध्यान में रखना चाहिए कि इल्कम टेकूस ऑफिसर गत वर्ष 
(?॥6ए00$ एश्ना' ) के पृत्र के तीन वर्षा के हिसाव से सम्बन्ध 
रखनेवाले खाते-पत्र ही मंगा सकता दे । 

(४) जो शख्स कारबार, पेशे या रोजगार को करता 
होगा उसको आय की रिटने के साथ--कारवार के प्रमुख स्थान और 
शाखाओं के नाम और ठिकानों का पूरा विवरण देना होगा | 

साझेदारी होने पर प्रत्येक सामेदार का नाम, ठिकाना, हरेक 
प्रांच के सामेदारों के नाम-ठिकाने, अपनी पाती और साम्रेदारों की 
पांती का ब्यौरा देना होगा। 
--धारा: २० 


६६ ] इन्कम-टेक्स कानून [ पैरा २३ 
८-आमदनी की कूंत और टैक्स 


२३--(१) इनकम टेक्‍्स ऑफिसर को इस बात का सतोप हो 
जाने पर कि पेरा २२ के आदेशाजुसार पेश किया हुआ रिटर्न शुद्ध 
और संपूर्ण है बह एसेसी की कुछ आय पर टेक्स छगायगा और 
रिटर्न के आधार पर इसका निर्णय करेगा कि एसेसी को कितने रुपये 
टेकस के देने होंगे । 

(२) जिस शख्स ने रिटने पेश की है उसके हाजिर हुए विना 
अथवा सबूत पेश किए बिना इल्कम टेकस अफिसर को इस वात का 
संतोष नहीं हो कि रिटने संपूर्ण और शुद्ध है तो उस हालत में वह एक 
नोटिस जारी कर एसेसी को नोटिस में सूचित तारीख पर उपस्थित 
होने या सब गवादी प्रमाण जिस पर कि वह अपने रिटन के समर्थन के 
लिए निर्भर करता है पेश करने या कराने की आज्ञा करेगा | 

(३) उपधारा (२) के अनुसार जो नोटिस दिया गया होगा 
उसमें लिखी तारीख पर या उसके बाद यथा शीघ्र इनकम टेक्स 
ऑफिसर एसेसी द्वारा पेश की हुईं साखी-सबूत तथा वह सब गवाही 
प्रमाण जो कि वह किसी खास बात पर चाहेगा, ले छंने के वाद 
लिखित हुक्म द्वारा एसेसी की छुछ आय की कृत करेगा ओर कृत 
की हुई आय के आधार पर जो टेक्स एसेसी को देनी होगी उसका 
निश्चय करेगा । 

(४) यदि कोई शख्स पेरा २२ की उपधार (२) के आदेशा- 
सुसार रिटर्न भरने में चूक करता है और उसी पेरा की उपधारा 
(३) के मुताबिक एक रिटर्न था दुहराया हुआ रिटर्न नहीं भरता या 
उसी पेरा की उपधारा (४) के अनुसार जारी किए नोटिस कौ सब 
बातों ( ०7708 ) के अजुसार कार्रवाद्दी नहीं करता या रिटर्न दाखिल 
कर देने के वाद इस पेरा की उपधाण (२) के अनुसार जारी किए 
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न्नोटिस की सब बातों को पूरा नहीं करता तो उस हालत में इनकम 
टेक्स आफिसर अपनी समम से जहाँ तक ठीक अनुमान हो सकेगा 
उसकी कुछ आय की कृत करेगा और इस प्रकार कृत की हुई आय 
पर ही एसेसी को कितनी टेक्स देनी होगी इसका निम्चय करेगा | 

और यदि एसेसी एक फर्म होगा तो इनकम टेक्स ऑफिसर इसे 
रजिए्टी करना नामजूर कर सकता दे और यदि उस फर्त की रजिस्ट्री 
हो चुकी होगी तो रजिष्टू शन खारिज कर सकेगा। 

परल्तु फर्म का रजिप्टेशन इस समय तक खारिज नहीं 
किया जायगा जब तक कि इनकम टेक्स ऑफिसर को, फर्म के 
रजिप्ट शन खारिज करने के इरादे का नोटिस भेजे हुए १४ दिन 
से अधिक नहीं द्वो चुके होंगे 

(४)-ए रजिस्टरी किए हुए फर्म पर कोई टैक्स नहीं छूगाई 

जायगी। केवछ उसकी आसदनी और मुनाफा माछूस किया जायगा | 
प्रत्येक हिस्सेदार के गत वर्ष के अन्‍य नफे के साथ पिछले वर्ष भें उसके 
पातती आया हुआ फरमम का नफा जोड़ कर उसकी कुछ आमदनी कू'ती 
जायगी ओर इस प्रकार कू'ती हुई कुछ आमदनी पर सीधा हिस्सेदार 
पर टैकूस छगा दिया जायगा। यदि रजिप्ट्ड फर्म के हिस्से से किसी 
सामेदार के भाग में नुकसान आयगा तो प्रत्येक हिस्सेदार की पाती 
का नुकसान उसकी अल्य आमदनी में से वाद मिल सकेगा। यदि 
दूसरी आमदनी कम होने से पूरा नुकसान किसी वर्ष बाद नहीं दिया 


जा सकेगा तो अवशेप नुकसान आगे के ६ वर्षो तक टान कर ले 
जाया जा सकेगा। 


पहला वर्ष १, अप्रेड, १६३६ से गिना जायगा। इसका विशेष 
विवरण आगे पेरा २४ में दियाहै। परन्तु इस तरह जो नुकसान 
टान कर आगे ले जाया जा सकेगा वह उसी कारबवार, पेशे या रोज- 
गार के नफे में से बाद दिया जा सकेगा जिससे कि नुकसान हुआ है। 
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यदि रजिष्टरी किए हुए फर्म का कोई हिस्सेदार ब्ृटिश भारत मे 
हीं रहने वाढा ( ॥०४-७शंते०४6 ) होगा तो फर्म की आमदनी, 
स्नाफे और प्राप्ति मे उसका जो हिस्सा होगा उसके सम्बन्ध मे फर्म 
पर उसी दर से टेक्स छगाई जायगी जो दर की पाती वाल को निज 
मे देना होगा। जो टेक्स इस प्रकार छूगाई जायगी वह फर्म को 
देनी होगी । 

(बी)- साधारण तोर पर विना रज़िस्टी किए हुए 
फम की आय पर टेक्स फर्म पर छगाया जायगा। ऐसे फर्म में यदि 
सुकसान होगा तो उस फर्म की ही अन्य आय मे से वह बाद पड़ - 
सकेगा, परन्तु फर्म के किसी हिस्सेदार की आमदनो, मुनाफे और 
प्राप्ति मं से वाद नहीं दिया जा सकेगा। किसी-किसी परिस्थिति में 
आफिसर को अधिकार होगा कि वह बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म 
को रजिस्ट्री किया फर्म समझ रजिस्ट्री किए फममे के ढग से टेक्स 
लगावे, ऐसी परिस्थिति में उस विना रजिस्ट्री किए हुए फर्म के सामी- 
दारों को भी वे ही हक प्राप्त होंगे जो कि एक रजिस्ट्री किए हुए फर्म 
के हिस्सेदारों को प्राप्त है । 

उस परिस्थिति में जब कि इनकम टेकक्‍्स ऑफिसर सोचे कि 
किसी बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को रजिस्ट्री किए हुए फर्म की 
तरह मान कर सामेदारों पर टेक्स लगाने से टेक्स और सुपर टेवस 
की रकम बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म की और व्यक्तिगत रुप से 
सामेदारों की सम्मिलित टेक्स की रकम से अधिक आयगा वनिस्पत 
उसके कि फर्म पर बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म की वत्तौर टेक्स छगाया 
जाय, तो उस ह्वालुत में वह बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को स्वेच्छा 
से रजिस्ट्री किया हुआ फर्म मान कर टेक्स छगा सकेगा। 

“पारा ४ २३ 
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६-घाटे का बाद पाना 

२४--(१) यह ऊपर बत्तलाया जा चुका है कि (१) वेतन, (२) 
जमानतों पर व्याज, (३) स्थावर मिलकियत--जायदाद की आय 
(४) कारबार, पेशे, रोजगार के मुनाफे और नफे तथा (५) अन्य 
जरिए इन सथ साधनों से जो मुनाफा होता हे उस पर टेफ्स 
लगाया जाता दै। 

यदि किसी वर्ष में किसी एसेसी को साधनों के उपरोक्त शीपकों 
में से किसी शीर्षक के नीचे नुकसान होगा तो उसको हक होगा कि 
नुकसान की रकम उसी वर्ष की अन्य शीपक की आमदनी, मुनाफे 
या छाभ से बाद पावे | 

यदि एसेसी एक बिना रजिस्ट्री किया हुआ फर्म होगा तो ऐसा 
नुकसान फर्म की आमदनी, मुनाफे या लाभ से ही भुजरा मिलेगा, 
उस फर्म के किसो साकेदार की आमदनी, मुनाफे ओर लाभ से नहीं । 
यदि एसेसी रजिस्ट्री किया हुआ फर्म होगा और नुकसान उस फर्म 
की अन्य आमदनी, मुनाफे और छाम से मुजरा नहीं हो सकेगा तो 
फर्म के सामीदारों मे भाग कर लिया जायगा और वे ही इस धारा 
के अनुसार मुज़रा पाने के हकदार होंगे। 

कभी-कभी बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म को रजिस्ट्री किए हुए 
फर्म की तरह मान कर फर्म पर देक्स न कर सामेदारों पर टेफ्स 
लगाने का अधिकार इल्कम टेक्स भेंफिसर को है। ऐसा करने पर 
नुकसान का मुजरा दिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म के सामेदारों को 
अपनी आमदनी, भुनाफे ओर छाम से भी मिल सकेगा। 

(२) यदि किसी वर्ष में (शुरू का वर्ष वह माना गया है 
जिसके नफे की टेफ्स सन्‌, १६४० की ३९ माच को समाप्त होने वाले 
बर्ष में ठी जायगी ) किसी एसेसी को कारवार, पेशें और रोजगार 
के मुनाफे और छाम के शीर्षक से नुकसान होगा और वह दूसरे 


जे बिन 
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शीषक के नीचे होने वाली आमदनी, मुनाफे और छाम से पूरा बाद 
नहीं दिया जा सकेगा तो ऐसा बाद नहीं दिया जा सका हुआ नुक- 
सान आगे ६ वर्षो तक टान कर ले जाया जा सकेगा और उसी कार- 
वार, पेशे और रोजगार में हुए मुनाफे और छाभ से बाद दिया जायगा] 
परन्तु छः वर्ष तक नुकसान आगे ले जाने का नियम कई वो के 
बाद पूरा छागू होगा। आर्थिक्र वर्ष १६३८-३६, से आश्थिक वर्ष 
१६४२-४३ तक के वर्षो का नुकसान क्रमशः एक, दो, तीन, चार और 
पाँच वर्ष तक ही मुजरा मिलेगा । 

एसेसी यदि रजिस्टी किया हुआ फर्म होगा तो उसको हिस्से- 
दारों में भाग किया हुआ नुकसान इस प्रकार आगे टान कर हे जाने 
और मुजरा पाने का हक न होगा; न बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म 
के हिस्सेदार को अधिकार होगा कि वह फर्म के नुकसान को टान 
कर ले जाय और निज्ञी आमदनी से मुजरा पावे | यदि बिना रजिस्ट्री 
किए हुए फर्म की टेक्स रजिस्ट्री किए हुए फर्म की तरह ली गई होगी 
तब इस बिना रजिस्ट्री हुए फर्म के साकेदारों को ओ अपनी आमदनी 
से अपने हिस्से में आया नुकसान मुजरा पाने का हक होगा। 

अगर किसी कारबार में नुकसान हो जाय ओर वह जारीन 
रहे तो यह नुकसान बाद के वर्ष में मुजरा नहीं मिलेगा। 

किसी फर्म के संगठन ( ()०7६४0707 ) में परिवर्तन हो जाने 
पर तथा एक शख्स के दूसरे शख्स के स्थान पर आ जाने पर (यदि 
यह आना उत्तराधिकारी के रूप में न हो ) उस शख्स को छोड़ जिसके 
नुकसान हुआ है और किसी शख्स को नुकसान बाद पाने का 
हक नहीं होगा । 

(३) मुजरा पाने छायक नुकसान मालम पड़ने पर इनकम 

टक्‍्स अऑफिसर लिखित हुकम द्वारा एप्ेसी को सूचित करेगा कि उसने 
कितना नुकसान कूता दे। 


पैरा २४ ] इन्कम-टक्स कानून [ ७१ 


एक उदाहरण देकर इस विषय को स्पष्ट किया जाता है। 
कम्पनी अपने कारवार, से निम्न रूप से ठाभ और नुकसान करती है । 
वर्ष २ उस वर्ष को समझना चाहिए जिसमें उपरोक्त सुधार छागू हे 
और बर्ष १ को गत वर्ष सममना चाहिए जिस की आय पर वर्ष २ में 
टेक्स छगाया जाता है । 


लाभ या नुकसान रकम 
बर्ष १ नुकसान २६१०००) 
वर्ष २; नफा २०,०००) 
बे ३ नुकसान २५,०००) 
वर्ष ४, नुकसान १४४०००) 
बे ४, नफा ३०,०००) 
बर्ष ६, नुकसान ३०,०००) 
वर्ष ७; नफा २०,०००) 


वर्ष २ में : वर्ष १ में नुकसान होने से कोई टेक्‍्स नहीं छंगेगी 
ओर नुकसान एक वर्ष के लिए टान कर ले जाया जा सकेगा (अर्थात्‌ 
च्ष ३ मे ले जाया जायगा ) 

वर्ष ३ में : वर्ष २ में २०,०००) का नफा है इसमें से २०,०००) वर्ष 
१ के नुकसान के मुजरा मिलेंगे। कोई टेकक्‍्स नहीं छगेगी । नुकसान 
के अवशेप ५,०००) आगे के बपे में टान कर नहीं ले जाए जायंगे | 

वर्ष ४ में : वपे ३ में रु० २५,०००) का नुकसान है, यह अधिक से- 
अधिक तीन वर्षो तक आगे टान कर ले जाया जा सकेगा ( अर्थात्‌ 
वर्ष ४, ६ और ७ तक ) 

चर्ष ८ मे : वर्ष ४ मे रु० १४,०००] नुकसान दै जो कि चार वर्ष तक 
अर्थात्‌ वर्ष ६, ७, ८, और ६ तक आगे टान कर ले जाया जा सकेगा । 

वर्ष ई से : वर्ष £ में र०:३०,०००) का नफा दै; उसमें ले २६,००० 
चषे ३ का नुकसान बाद दे दिया जायगा ओर वर्ष ४ के नकसान 
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से ५,००० बाद दे दिया जायगा। टेक्‍्स नहीं लोगी और वर्ष ४ के 
नुकसान में बाकी १०,०००) वर्ष ७.८ और ६ तक वाद मिल 
सकेंगे। 

चर्ष ७ में: वर्ष ६ में ३०,०००] का नुकसान है यह अधिक-से- 
अधिक ६ वर्ष अर्थात्‌ वर्ष १३ तक बाद मिलेगा। 

वर्ष ८ में : वर्ष ७ में २०,०००) का मुनाफा है जिसमें से वर्ष ४ 
के नुकसान का वाकी रुपया १०,०००) वाद दे ढिया जायगा और 
१०,२००] वर्ष ६ के नुकसान का बाद दे दिया जायगा और कोई 
टेक्स नहीं छोगी और बर्ष ६ के नुकसान के वाकी रुपये २०,००० 
आगे £ वर्ष तक टन कर ले जाये जायंगे | 

“धारा; २४ 


२४-वी --(१) किसी शख्स की मृत्यु हो जाने पर उसके प्रतिनिधि 
( एक्जीक्पूटर, एड्मिनिस्ट्रेटर, आदि ) को मृतक की सस्पत्ति 
( ॥758806 ) से मृतक पर लगाई गई, टेक्स चुकानी पडेगी । 

(५) यदि मृत्यु, धारा २२ की. उपधारा (१) के अनुसार 
नोटिस प्रकाशित होने या धारा २२ को उपधारा (२) के अनुसार 
या धारा ३४ के अनुसार नोटिस ता मिल होने के पहले ही हो जायगी 
तो मृतक के प्रतिनिधि को, धारा २२ (२) या धारा ३४9 के नोटिस 
तामिल करने पर, उनका पालन करना होगा और इनकम टेक्स 
ऑफिसर मृतक की कुछ आमदनी पर टीक उसी तरह से टेक्स छगा- 

यगा मानो प्रतिनिधि ही एसेसी है । 
* (३) यवि मृत्यु, घारा २२ के अनुसार नोटिस तामिल होने 
के बाद हो और एसेसी ने नोटिस के अनुसार रिटर्न पेश नहीं किया दो 
या रिटर्न पेश किया हो परन्तु इल्कम टेक्स अफिसर के पास इसे गलत 
और अधूरा सममने का कारण हो तो इनकम टेक्स ऑफिसर शतक की 
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कुछ आय की क॒त कर टेक्स लगायगा और मृतक के प्रतिनिधियों को 
ऐसे नोटिस देकर, जो कि मृतक यदि जीबित होता तो उस पर 
तामिल करने होते, उनको धारा २९ और २३ के विवानानुसार 
दिसाव-किताव, दस्तावेज या अन्य साखी-सबूत पेश करने की 
आज्ञा करेगा | 


ऐसे करदाताओं के सम्बन्ध में, जो कि जीवित नहीं है और जिन 

पर टेफ्स लगाना छूट गया है, एक वर्ष की मियाद छागू नहीं है । 
कानून मे ऐसा सशोधन कर दिया है कि मृतक के प्रतिनिधि मृतक 
की जायदाद से उस नफे, आमदनी और छाभ पर टेक्स देने के 
दायक है जो नफा की रिटने भर कर दिखाया जाना चाहिए था और 
जो ४ या ८; वर्ष तक नहीं दिखाया गया। इस तरह मझूतक की 
सम्पत्ति उन सब्र दण्ड के लिए दायक होगी जो कि धोखबाजी या 
* गलती के कारण लगाए जायंगे और जिन के लिए कि भ्ृतक जीवित 
दोने पर दायक होता । पहले ऐसा समझा जाता था क्रि छूटी हुई 
आमदनी पर टफस जीवित शख्स से ही लिया जा सकता है, मृतक 
की सारी जिम्मेवारी मृत्यु होने के साथ ही समाप्त हो जाती है परन्तु 
अब यह वात नहीं है । म़तक की गलती या धोखेबवाजी के लिए उसकी 
सम्पत्ति बाद में भी दायक रहेगी । 


--धारा: २४ वी 


?०-नबंद करिए हुए ऋरवार पर टेक्स निरूपण 


२५-(१) कारवार, पेशे या रोजगार ठो तरह के हो सकते हे (१) 
वे जिन से इल्क्म टेक्स एक सन्‌ १६१८ के अनुसार क्रभी टेक्स न 


लिया गया हो और (२) वे जिन से इस एक के अनुसार कभी टेक्‍्स 
लिया गया हो | 


१० 


७४ ] इन्कम-टैक्स कानून [ पैरा २५ 


यदि पहली कोटि का कोई कारवार आदि किसी वर्ष बंद कर 
दिया जाय तो उस वर्ष जो टेक्स 'गत वर्ष” की आमदनी के आधार 
पर छिया गया होगा उसके उपरांत गत वर्ष” के शेष और कारवार 
आदि वद करने की तारीख के वीच में जो आमदनी हुईं होगी उसपर 
टेक्स और लिया जा सकेगा । 

(२) कारवार आदि बंद करने की सूचना कारवार बंद 
करने के १६ दिन के अन्दर इनकम टेकक्‍्स ऑफिसर को दे देनी होगी। 
ऐसी सूचना देने मे गलती करने पर इल्कम टेकक्‍स ऑफिसर आदेश 
कर सकता है कि दण्ड अदा किया जाय। दण्ड की रकम उतनी हो 
सकती है जितनी कि गत वर्ष के वाद से कारवार आदि वंद करने की 
तारीख तक हुई आमदनी पर बाद मे टेक्स की रकम हो । 

(३) यदि बंद किया हुआ कारबार आदि दूसरी कोटि 
का होगा तो गत वर्ष की समाप्ति और कारवार आदि के वंद करने 
की तारीख के बीच की आमदनी पर कोई टेक्स नहीं लिया जायगा। 
एसेसी इस वात का भी दावा ( 0)07 ) कर सकता है कि इस 
अवधि की आमदनी ही गत वर्ष की आमदनी समझी जाय। इस 
प्रकार का दावा किया जायगा तो उक्त अवधि की आभदनी के 
आधार पर टेक्स लिया आयगा और यदि गत वर्ष के सम्बन्ध मे 
ली हुई टेक्‍्स इस प्रकार लगाई हुई टेक्स से अधिक होगी तो दोनों 
टेक्स की रकमसों में जो फक्क होगा वह वापिस कर दिया जायगा | 

(४) यदि कारवार दूसरी कोटि का होगा और कोई 
शख्स इण्डियन इनकम टेक्स ( संशोधन ) एक, १६३६ के छागू होने 
के समय उसे चला रहा होगा और कोई दूसरा शख्स प्रथम शख्स 
का उत्तराधिकारी हो और यह जो परिवर्तन हो वह केवल फर्म के 
संगठन मे ( 0078#ए7०॥ ) परिवतन मात्र न हो तो उस हालत में ' 
“गत बर्ष' की समाप्ति और उत्तराधिकार की तारीख के वीच की 
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अवधि की आमदनी होगी उसके लिए प्रथम शख्स को कोई टेक्‍्स 
नहीं देनी होगी और वह्‌ इस वात का भी दावा कर सकेगा कि इस 
अवधि की आमदनी द्वी गत वर्ष, की आय सममकी जाय । यदि 
ऐसा कोई दावा किया जायगा तो टेक्‍स उक्त अवधि की आमदनी के 
आधार पर लिया जायगा और यदि 'गत्त वर्ष' की आमदनी के 
सम्बन्ध में टेफ्स की जो रकम ली गई होगी वह इस रकम से अधिक 
होगी तो दोनों में फर्क होगा उतनी रकम वापिस कर दी जायगी | 

(५) उपरोक्त दावा कारवयार आदि बढ करने या उत्तरा- 
धिकार होने की तारीख के एक बर्ष के भीतर किया गया होगा तो ही 
उसकी सुनाई की जायगी | 

(६) जब कि उपधारा (१), (३) या (४) के अतुसार टेंक्‍्स 
छगानी होगी तो इन्क्रम टेक्स ऑफिसर, उस शख्स को या फर्म होने 
पर उसके किसी साम्ेदार को या कम्पनी के प्रधान ऑफिसर को 
उसी तरह का नोटिस देगा जेसा कि धारा २२-(२) के अनुसार दिया 
दिया ज्ञाता है और वाद की कारंबाददी जैसे होती है वेसे ही की जा 
सकेगी | 

--धारा : २६ 


??-हिन्दू परिवार के विमक्त हो जाने पर कर निरूपण 


२५-ए--(१) धारा २३ के अनुसार कर निश्चित करते समय यदि 
हिल्दू परिवार के किसी सदस्य द्वारा या उसकी ओर से इस वात का 
दावा किया जायगा कि परिवार के सदस्यों में वेंटबारा हो गया है 
तो इस सस्वन्ध मे इल्कम टेक्स ऑफिसर उचित जाँच पड़ताल 
करेगा। ओर यदि उसे इस वात का सन्‍्तोप हो जायगा कि सयुक्त 
परिवार की मिलकियत सदस्यों मे या सदस्यों के दलों मे निश्चित 
मंशों में विभक्त कर ली गई है तो वह इस आशय का हुक्म लिखेगा। 
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ऐसा करने के पहले जाँच पड़ताल सम्बन्धी नोटिस परिवार के 
सब सदस्यों पर अवश्य जारी कर देना होगा । 

(२) उपरोक्त हुक्म दे देने पर इल्कम टेफ्स ऑफिसर 
संयुक्त परिवार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त कुछ आमदनी की कूत 
उसी प्रकार करेगा मानो कोई बँटबारा नहीं हुआ हो और प्रत्येक 
सदस्य या सदस्यों का दछ इस आमदनी पर छगाई हुई इल्कम टैक्स 
के उतने हिस्से के छिए दायक होगा जो कि उसके हिस्से में आई हुई 
सम्पत्ति के भाग के अनुपात होगा । 

धारा १४ (१) में विधान है कि एक एसेसी को ऐसी रकम के 
सम्बन्ध में टेफ्स नहीं देनी पढ़ेंगी जो कि उसे हिन्दू अविभक्त परिवार 
के सदस्य होने के नाते मिलेगी। पर यह विधान यहां छागू 
नहीं होगा । 


उपरोक्त टेकस की जिम्मेबारी उस टैक्स के उपरान्त है जो कि 
परिवार के सदस्य को था सदस्यों के दछ को अलग देनी पड़ती हो। 

ऊपर मे जो कुछ लिखा है वह उस हालत मे भी छागू होगा जब 
कि कोई शख्स, ऐसे कारबार, पेशे या रोजगार का उत्तराधिकारी 
होगा जो कि पहले एक ऐसे हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा चलाया जाता 
था, जिसकी संयुक्त सम्पत्ति उस दिन या उसके बाद बाटी गई हो 
जिस दिन तक की संयुक्त परिवार ने कारबार चछाया। और इल्क्रम 
टेक्स ऑफिसर धारा २३ के विधान अनुसार सदस्यों और सदस्यों 
के दलों पर इस प्रकार कर छृगायगा। 

संयुक्त परिवार द्वारा या उसके लिए प्राप्त कुछ आमदनी पर कृत 
की गयी टेक्स के लिए सब सद॒स्य और या सदस्यों के दुछ जिनकी 
संयुक्त परिवार की सम्पत्ति बाटी गयी है, संयुक्त रूप से और प्रथक- 
पृथक रूप से दायक रहेंगे। 
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(३) यदि इनकम टेक्‍स ऑफिसर हारा उपरोक्त हुक्म 
नहों किया गया होगा तो इस कानून के प्रयोजन के लिए वह परिवार 


संयुक्त परिवार माना जायंगा | 
--धारा : २४-ए 


१ २-फर्म के संगठन में परिवर्तन 


२६--(१) धारा २३ के अनुसार कर निश्चित करते समय यह 
माहछूम ढे कि किसी फर्म के संगठन में परिवर्तन हुआ है था एक फर्म 
नए तोर पर सगठित हुआ है तो कर लगाते समय फर्म पर जिस रूप 
में वह सगठित होगा, कर छगाया जायगा। 

सामेदारों की कुल आमदनी में सामिल करने के लिए गत वर्ष 
की आमदनी उन सामेदारों मे भाग की जायगी जो उस गत वर्ष में 
उसको पाने के हकदार थे । 

यदि किसी सामेदार पर लगाई हुई कर उससे अदाई नही की 
जा सकेगी तो वह फर्म से, जिस रूप में कि वह कर छगांते समय 
संगठित रहेगा, अदाई की जायगी। 

(२) जब कि कारबार आदि में छगे हुए शख्स का कोई 
दूसरा शख्स उत्तराधिकारी हुआ होगा, तो ऐसे शख्स और ऐसे 
दूसरे शख्स पर, गत वर्ष की आमदनी आदि में उसका जो चास्तविक 
हिस्सा होगा, उसके आधार पर टेफ्स लगाया जायगा। परनल्तु कर 
लगाते समय धारा २५ (४) का पूरा ख़याल रपखा जायगा । 

उस हालत में जब कि उस शख्स का पता नहीं वोगा जिसका 
उत्तराधिकार हुआ है तो इस वर्ष के इस दिन तक के लके पर कर, 
जिस वर्ष मे जिस दिन उत्तराधिकार हुआ है तथा गत वर्ष के नफे की 
कर उस शख्स पर लगाई जायगी जो कि उत्तराधिकारी हुआ दोगा । 


] पु 
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यदि उस शख्स से टेफ्स अदाई नहीं की जा सकेगी जिसका 
उत्तराधिकार हुआ द्ोगा तो बह टेक्स उत्तराधिकारी को देनी होगी 
और उससे अदा की जा सकेगी। और इस प्रकार जो टेक्स दी गई 
होगी उसे उस व्यक्ति से अदा करने का हकदार होगा ज्ञिसका कि वह 
उत्तराधिकारी हुआ है| 
“धारा : २६ 


२६--ए साभेदारी उन शख्सों के बीच का सम्बन्ध है जिन्होंने 
परस्पर में, उन सबके द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा सबके लिए 
चलाए जानेवाले कारवार के नफे को बांटने का ठहराव कर 
लिया हो । 

जिन शख्सों में इस प्रकार का ठहराव होता है उन्हें व्यक्तिगत तौर 
पर हिस्सेदार कहते हैं ओर समुचित रूप से फर्प कहते हैं 

'सामेदार' शब्द में बह शख्स भी सामिल है जो कि नावालिग 
होने से सामेदारी के फायदों में भागीदार किया गया है। 

इनकम टफ्स एक के अनुसार फर्म दो तरह के समझे जाते 
हैं--(१) रजिष्टड और (२) अन्‌ रजिष्टड । 

फर्म के साकेदारों मे अगर ऐसी लिखा-पढ़ी हो जिसमें कि 
सामेदारों के अलग-अलग हिस्से छिखे हुए हों तो उनकी ओर से 
इल्कस टेक्स ऑफिसर को इस कानून तथा इल्कम टैक्स और सुपर 
टेफ्स सम्बन्धी अन्य कानूनों के प्रयोजनों के लिए फर्म को रजिष्ट्र 
करने की दरखास्त दी जा सकती है। इल्कम टेक्‍्स ऑफिसर इस 
दरखास्त पर जेसा उचित सममेगा वह विचार करेगा। अप्लीकेशन 
मंजर कर लेने पर फर्म रजिष्टड माना जाता है। यहाँ यह स्मरण में 
रखने की बात है कि इण्डियन पार्टनरशिप एक के मातहत जो फर्म 
रजिष्टी कराई जाती है उसका उपरोक्त रजिष्ट्री के साथ कोई सम्बन्ध 
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नहीं है। इनकम टेक्स कानून के अनुसार वही फर्म रजिष्ट्री हुआ 
सममभा जाता दे जो कि इनकम टैक्स एक की इस धारा के अनुसार 
रजिष्ट्री कराया गया हो । 

जो फर्म इस तरह रजिस्ट्री कराया हुआ नहों होता उसे बिना 
रजिस्ट्री कराया हुआ फर्म कहते हैं | 

रजिस्ट्री कराने का तरीका इस प्रकार है :-- 

(१) रजिस्टी कराने के लिए इनकम टेक्स ऑफिसर के सम्मुख 
एक दरखास्त करनी पड़ती है। 

(२ ) दरखास्त उस रूप में करनी पड़ती है जो कि इनकम टेक्स 
रूल ३ में दिया हुआ है। 

(३) दरखास्त के साथ साकेदारी की लिखापढ़ी ओर उसकी 
एक नकल नत्थी करनी पड़ती है। 

अगर इल्कम टेक्स ऑफिसर को यह इतमीनान हो जायगा कि 
किसी यथोचित कारण से मूल लेखापढ़ी सुगमता से पेश नहीं की जा 
सकती तो लेखापढ़ी की एक ( (७०/४॥९०0 ) नक॒र और एक सादी 
नकल दरखास्त के साथ देनी पढ़ेगी । 

(४ ) ऐसी द्रखास्त पाने पर अगर इल्कम टेकक्‍्स ऑफिसर को 
विश्वास हो जायगा कि वास्तव मे फर्म है और उसका संगठन लेखा- 
पढ़ी के अनुसार है, और दरखास्त ठीक तरह से की गई है तो 
लेखापढ़ी या सर्‌टीफाइड नकल पर वह यह लिख देगा कि फर्म उसके 
द्वारा रजिस्ट्री कर लिया गया है तथा उसमें यह भी लिख देगा कि 
यह अमुक वर्ष के लिए रजिस्ट्री किया गया है। 

यदि इनकम टेक्स ऑफिसर को विश्वास नहीं होगा तो वह दर- 
खास्त को लिखित हुक्म हारा नामंजूर कर देगा और हुक्म की एक 
नक़लछ दरखास्त करने वालों को दे देगा। 
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फर्म रजिस्ट्री कर लेने के बाद--मूल लेखापढ़ी या सरटीफाइड 
कापषी वापिस छोटा दी जायगी | 

उस वष के लिए कर छगाने के सम्बन्ध में ही यह सार्टीफिकेट 
काम की होगी जिस वर्ष का उल्लेख उसमें होगा। 

बाद के वर्ष में यह सार्टीफिक्रेट फिर से (॥०7०७ ) कराई जा 
सकेगी । 

फर्म रजिस्ट्री कर छेने पर अगर इल्कम टेफ्स ऑफिसर को मालूम 
हो कि वास्तव में फम नहीं है तो बह रजिप्रेशन रद्द कर सकता है। 

पारा: २६ ए 


२७--धारा २२ (२) के अनुसार आमदनी का फोर्म (०एणा) 

भर कर पेश नहीं करने पर अथवा निश्चित दिन बद्दी खाते या साखी 
सबूत लेकर हाजिर नहीं होने पर इल्कम टेक्स ऑफिसर एसेसी के 
प्रति इकतरफी कारवाही कर उसे उचित मालूम दे वह टेक्‍्स छगा 
सकता है। एसेसी यदि फर्म दो तो रजिष्टर शन रद्द कर सकता है 
या उसे रजिस्ट्री करना ना मंजूर कर सकता है। यह ऊपर दिखाया 
जा चुका है। ऐसी इकतरफी कारंवाही उस अवस्था में रद्द कराई 
जा सकती है जब कि एसेसी कर जमा देने के नोटिस अर्थात्‌ 'डिमाल्ड 
नोटिस! के जारी होने के एक महीने के अन्दर इनकम टेक्स ऑफिसर 
को यह विश्वास उत्पन्न करा दे कि-- 

(१) वह किसी समुचित (87007) कारण से धारा २२ 
के अनुसार मांगी गई रिटने भरने से रोका गया | 

(२) घारा २२ (४) या २३ (२) के अनुसार उसे कोई 
नोटिस नहीं मिला या इन नोटिसों को पालन करने के लिए उसे पूरा 
मौका नहीं मिला या किसी उचित कारण से वह इन नोटिसों पर अमछ 
करने से रोका गया। 


ध 
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उपरोक्त हालतों मे पहले के हुफ्स को रद कर इनकम टेक्‍्स 
ऑफिसर धारा २३ के अनुसार फिर से टैक्स छगायगा | 

पुराने कानून में भी इकतरफी कारंवाही रद्द कराने का उपरोक्त 
तरीका था परन्तु अब ऐसे इकतरफे हुफ्स के विरुद्ध सामान्य तोर पर 
अपील भी की जा सकती है। 


“धारा ; २७ 


/३-आमदनी छिपाने या नफे का बेंटवारा अनुचित 
ढंग से करने से दण्ड 


श्८--(१) इल्कम टेकस औफिसर, एपेलेट एसिस्टेल्ट कमिश्नर 
अथवा कमिश्नर को इस एक के अनुसार कोई कारवाही करते समय 
विश्वास हो कि किसी शख्स ने : 

(ए) वाजवी (५७७४०॥४))!४) कारण बिना धारा २२ 
अथवा धारा ३४ के नोटिस की आज्ञा अनुसार रिटर्न फोर्म भर कर 
नहीं भेजा, अथवा समय पर नहीं भेजा, अथवा जिस प्रकार भरना 
चाहिए उस प्रकार भर कर नहीं भेजा, तो उस हालत मे इल्कम टेक्स 
और सुपर टेक्स छगाया हो उसके उपरान्त इन्क्रम टेफ््त और छुपर 
टेक्स की रकम से १६ रकस तक दण्ड छगाया जा सकेगा। 

(वी) वाजवी कारण बिना धारा २२ (४) अथवा घारा 
२३ (२) के अनुसार भेजे हुए नोटिस का पालन नहीं क्रिया अधवा 

(सी) अपनी आमदनी का विवरण छिपाया है, अथवा 
जानबूफ कर आमदनी के सस्बन्ध में गलत विवरण दिया है त्तो उस 
हालत में टेक्स की जो रकम होगी उसके उपरान्त रिटर्न मे दिखाएं 
हुए नफे को ठीक मानने से इल्कम टेक्स और सुपर टेकूस की जित्तनी 
रकम कम मिलती उसके १॥ गुण तक दण्ड छूगाया जा सकेगा । 

११ 
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परन्तु यदि 

(अ) एक शख्स की कुछ आय २० ३॥४००] से कम 
होगी तो रिटने भर कर नहीं देने के छिए उस पर कोई दण्ड नहीं 
छगाया जायगा। परन्तु यदि उस पर, रिटरन फोर्म भर कर भेजने के 
लिए, धारा २२ (२) के अनुसार, नोटिस जारी कर दिया होगा तो 
दण्ड छगाया जा सकेगा। 

(आ) कोई शख्स घारा २९ (२) अथवा ३४ के 
अनुसार नोटिस मिलने पर रिटने फोरम भर कर नहीं मेजे, और वह 
यह सावित कर दे कि उसकी आमदनी कर छगाई जा सके जितनी 
नहीं है तो उस हालत मे उस पर २४) से अधिक दण्ड नहीं किया 
जा सकेगा । 

(इ) बृटिश भारत में नहीं चसनेवाले (॥07- 
78९80७॥। ) शख्स के लिए जो एजेण्ट रूप से टेक्स देने का दायक 
होगा उस पर धारा २२ के अनुसार रिटने न भरने पर दण्ड नहीं 
लगाया जायगा सिवाय उस हालत में जब कि उस पर धारा २२ (२) 
या ३४ के अनुसार नोटिस जारी कर दिया गया हो। 

(२) रजिप्टड फर्म की आय सामेदारी की लिखापढ़ी मे 
दिखाए हुए सामेदारों के हिस्से के अनुसार नहीं वाट कर अन्य 
तरह से बाटी गई होगी तो उस हालत में दण्ड की सजा करने के 
उपरान्त सामेदारों को रिफण्ड भी नहीं दिया जायगा। 

(३) दण्ड की सजा करने के पहिले एसेसी की आपत्ति को 
सुन लेना होगा क्‍ 

(४) जिस गुन्हा के लिए एक शख्स को दण्ड की सजा कर 
दी गई होगी उसी गुन्हा के लिए उस पर अन्य कानूनी कारवाही नहीं 
की जा-सकेगी | 
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(५) अपेलेट एसिस्टेण्ट कमिश्नर या कमिश्रर जिसने कौ 
दण्ड का हुकम किया होगा, इन्केस टकूस ऑफिसर के पास अपने 
हुकूम की नकल भेजेगा | 

(&) इल्कम टैक्स मफिसर इल्सपेकटिंग एसिस्टेण्ट 
कमिश्नर की स्वीकृति लिए बिना दण्ड की सजा नहीं कर सकेगा | 

पारा : र८ 


?9-डिमाण्ड नोटिस 


२६--टैकूस छगाने या दण्ड करने के वाद इल्कम टेकूस औफिसर 
एसेसी को या उस शख्स को जो टेक्स ओर दण्ड की रकम देने के लिए 
दायी होता है एक नोटिस देता है और उसके द्वारा अमुक तारीख तक 
टैक्स और दण्ड की रकम जमा देने का तकाजां करता है | इस नोटिस 
को नोटिस आफ डिसाण्ड कहते हैँ। नोटिस में जुदे-जुदे साधन से प्राप्त 
कुछ आमदनी, टेक्स की रकम, टेकूस का द्र आदि का ज्योरा रहता 
है। साथ मे एक चालान रहता है। टेकस के रुपये जमा देते समय 
इस चालान को साथ में छगा देना पड़ता है| टेकस या दण्ड की रकम 
नोटिस में दी हुई तारीख के अन्दर भर देनी पड़ती दे, अन्यथा एसेसी 
पर कर या दण्ड की रकम जितना तक दण्ड और किया जा 
सकता है। 


९५-अपील 
३०--(१) निम्नलिखित अवस्थाओं में एपलेट एसिस्टेल्ट कमिश्नर 
के सम्मुख अपील की जा सकेगी !-- 


(क) धारा २३ था २७ के अनुसार आकी गई आमदनी 
या छूगाई गई टेकूस की रकम के सस्बन्ध में कोई आपत्ति होने पर; 


्छ 
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(ख) धारा २४ के अनुसार निश्चित की गई हुकसान 
की रकम के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति होगी; 

(ग) इस एकः के नीचे टेक्स के लिए दायक न होने का 
उज्न होने पर, 

(घ) इनकम टेक्स ऑफिसर के, धारा २७ के अनुसार 
इकतरफी कारवाही को, रद करना स्त्रीकार न करने पर; 

(ड) घारा २६ ए के अनुसार किसी फर्म की रजिष्टरी 
करना नामंजूर करने पर; 

(च) हिन्दू अविभक्त परिवार के अछग होने पर धारा 
२९ (ए) के अनुसार हुए कर निर्धारण तथा धारा २४ (२) या धारा 
२८ के अनुसार हुये दण्ड के हुकम के प्रति आपत्ति होने पर; 

(छ) उत्तराधिकार होने पर धारा २६ (२) के अनुसार 
हुए कर-निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्ति होने पर; 

(ज) घारा ४४ इ की उपधारा (६), या धारा ४४-एफ 
को उपधारा (५), या धारा ४६ की उपधारा (१) के अनुसार छगाए 
हुए दण्ड के सम्बन्ध मे आपत्ति होने पर; 

(के ) इनकम टेक्स ऑफिसर रिफण्ड देना नामंजूर 
करे अथवा रिफण्ड की रकम के सम्ब्रन्ध में एसेसी का कोई उज्ध हो । 
(ञज ) या यदि किसी कम्पनी को धारा २३ ए की उप- 
धारा (१) के अनुसार किए गये हुक्म के प्रति उज्र हो; 
परन्तु धारा ४६ की उपधारा (१) के अनुसार दिए हुक्म के 
विरुद्ध अपीर जब तक टेक्स नहीं दे दिया होगा तब तक नहीं हो 
सकेगी | 
जब कि किसी फर्म के साकेदारों पर फर्म की कुछ आमदनी के 
उनके हिस्से के सस्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से टेक्स लूगता हो तो उस 
हालत में कोई भी हिस्सेदार इल्कम टेक्स ऑफिसर द्वारा फर्म की 
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आमदनी या जुकसान को ठहराते हुए जो हुक्म दिया हो उसके विरुद्ध 
अपीछ कर सकता है। तथा फर्म के नफे नुकसान के वेंटवारे के हुक्म 
के विरुद्ध भी अपील कर सकता है। परन्तु ऐसे हुक्म द्वारा जो बातें 
निश्चित की गई होंगी उनके सम्बन्ध में अपनी कुछ आमदनी पर कर 
निरूपण हुआ होगा उसके प्रति कोई अपील नहीं कर सकेगा | 

परन्तु इनकम टेक्स ऑफिसर ने धारा २३-ए के अनुसार जिस 
कम्पनी के सम्बन्ध में अपना हुफ्म दिया होगा उसका कोई शेयर- 
होल्डर इस हुकम द्वारा निश्चित वातों के सम्बन्ध मे अपनी कुछ आम- 
दनी पर कर निरूपण हुआ द्वोगा उस के प्रति कोई अपील नहीं कर 


सकेगा। 
(२) अपील की अर्जी साघारणतः नोटिस ऑफ डिमान्ड 


के प्राप्त होने, या रजिस्ट्री करने आदि की नामंजरी के हुकूम के मिलने 
या उसकी सूचना मिलने के ३० दिन के अन्दर करनी होगी । अर्जी मुहृत 
के अल्दर नहीं करने से स्वीकार नहीं की जाती । परन्तु यदि एपेलेट 
एसिस्टेंट कमिश्नर के यह बात जँच जाय कि वाजिव कारणवश ही 
अपील मुद्दत के अन्दर पेश नहीं की गई है तो वह अर्जी को बाद में 
भी स्वीकार कर सकता है। 

(३ ) अपील की अर्जी इल्कम टेकूस एक द्वारा निर्धारित 
रूप में करनी पडती है। उसे तस्दीक ( ए७१४६४ ) करना पड़ता है 
और उस पर कानून अजुसार क्षोर्ट-फी स्टाम्प छगा देनी पड़ती है। 

! “»पारा; ३० 
? ६-अपाल की सुनाई 
३१--(१) अपील की अर्जी मिलने के बाद एपेलेट एसिस्टेल्ट' कमि- 
भर की ओर से अपील की सुनाई के लिए स्थान और दिन मुकर र 


किया जाता है। मुकरर तारीख को समय समय पर मुल्तवी भी किया 
जा सकता है। 
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(२) अपील का फेसला देने के पहले एपेलेट एसिस्टेंट कमि- 
भर जो उचित समझे वह विशेष जांच पड़ताल कर सकता है या 
इनकम टेकूस ऑफिसर द्वारा करा सकता है| 

(२-ए ) अपील की अर्जी में सब उच्न स्पष्ट रूप से जनाने 
चाहिएँ। परल्तु इनकम टेकूस ऑफिसर के सामने जो उम्र नहीं 
लिए गये होंगे अथवा जो उत्र अपील की अर्जी में दाखिल नहीं किए 
गये होंगे उन उज्रों पर ध्यान देना या नहीं देना एपेलेट कमिश्नर की 
भर्जी पर है। अगर कमिश्नर को खातिर हो जाय कि अपील की 
अर्जी में उत्न लिखना इच्छा कर नहीं छोड़ा गया या उसे छोड़ना 
गेरवाजिव नहीं था तो उस हालत में वह अर्जी में नहीं छिखे हुए उम्र 
को भी उपस्थित करने की रजा दे सकता है। 

(३) एपेलेट एसिस्टेण्ट कमिश्नर अपील करने वाले की सब 
दलीलों को सुन कर वाजिव निर्णय करेगा | वह पहले लगाई हुई टेकस 
कायम रख सकता है, रद कर सकता है, टेकस की रकम घटा सकता 
है अथवा वढ़ा सकता है। 

इसी प्रकार से इल्कम टेकूस मेफिसर के हुकुम को रद कर सकता 
है, उसे कायम रख सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है तथा 
इनकम टेक्स ऑफिसर को फिर से कर लगाने का आदेश कर 
सकता है | 

परन्तु अपील करने वाले को कर या दण्ड की रकम बढ़ाने के 
विरुद्ध कारण दिखाने का मौका दिए चिना एपेलेट एसिस्टेल्ट कमि- 
भर कर की या दण्ड की रकम में वृद्धि नहीं कर सकेगा | 

यदि अपीछ इनकम टेकस ऑफिसर के हुकम के विरुद्ध होगी तो 
इनकम टेक्स आफिप्तर को अधिकार होगा कि उसको खुद की था 
उसके किसी प्रतिनिधि की सुनाई हो। 

“धारा; ३१ 
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३२--(१) प्पेलेट एसिस्टेंट कमीश्नर का फेसछा अल्तिस माना 
जाता है। उसके विरुद्ध कमिश्नर के सम्मुख अपील नहीं हो सकती, 
केवल धारा २८ के अनुसार यदि एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर ने दण्ड 
की सजा की हो, अथवा अपील सुनते समय कर की रकम या दण्ड 
की रकम बढ़ाई हो तो इन अवस्थाओं में इन वातों के विरुद्ध कमिश्नर 
के सम्मुख अपीछ हो सकती है। ऐसे हुक्म की सूचना मिलने की 
तारीख से ३० दिन के अन्दर अपील की जा सकती है । 

(२) अपील निर्धारित फोर्म पर करनी पड़ती है तथा निर्धा- 
रित ढंग से उसे तस्दीक करना होता है। 

(३) अपील की सुनाई करते समय अपीछ करने वाले को 
अपनी वातें सुनाने का सुअवसर दिया जायगा और फिर कमिश्नर 
जो हुक्म उचित समकेगा बह देगा। 

“धारा; ३२४ 


?८-र्विजन 


३३--(१) कमिश्नर अपनी इच्छा से अपने अधीन किसी अधि- 
कारी ह्वारा या अपने ही द्वारा एसिस्टेंट कमिश्नर के अधिकारों को 
भोगते समय की हुई कार्रवाहदी का रेकई मंगा कर उसको ठुद्दरा 
सकता है] 

(२) रेकर्ड मिलने पर कमिश्नर जो उचित सममे वह जाँच 
खुद कर सकता है या दूसरों से करवा सकता है और एक के 
विधान के अनुसार जो उचित समझे वह हुक्म दे सकता है | 





के एपेलेड ट्रीव्यूनल के कायम होने पर यह धारा हट जायगी । 
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परन्तु कोई भी हुक्म जो कि एसेसी के खिलाफ जाता होगा वह 
एसेसी को अपनी बातें कहने का पूरा मौका दिए बिना या उसको 


सुने बिना नहीं दिया जायगा | 
+वभारा ; ३३!' 


?६-हाईकोर्ट के सम्मुख रेफरेन्स 

३३-ए--(१) यदि इनकम टेक्घ लगाते समय या उस सम्बन्ध में 
कोई कार्रवाह्दी करते समय कोई कानूनी प्रश्न खडा हो तो कमिश्नर 

॥' एपेलेट ट्रीब्यूबल के कायम हो जाने पर इस धारा मे निम्नलिखित विधान 
रहेगा--- 

(१) कोई भी एसेसो जिसे एपेलेट एसिस्टेट कमिश्नर के हुक्म के प्रति आपत्ति 
होगो वह हुक्म की सूचना मिलने के ६० दिन के अन्दर एपेलेट ट्रीव्यनल के समक्ष 
अपील कर सकेगा । 

(३) इसी तरह से धारा ३१ के अनुसार दिए हुए एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर 
के हुक्म के प्रति कमिश्नर की कोई आपति होगी तो वह इन्क्रम-टेक्स ऑफिसर को 
इस ट्रीव्यूनल के समक्त अपील करने की आज्ञा दे सकता है। ऐसी अपील हुक्म 
को तारोख से ६० दिन के अन्दर हो सकेगी । 

(३) इस प्रकार जो अपील की जायगी वह निर्दिष्ट फोरम पर करनी होगी तथा 
नियमित रुप से अपील की अर्जी को तस्दीक करना होगा। अपील की भर्जी 
के साथ १००) जमा देने होंगे। यदि अपील इन्क्रमटेक्‍्स ऑफिसर द्वाग की गई 
होगी तो इस प्रकार रुपये जमा नहीं ठेने होंगे। 

(४) एफेलेट ट्रीब्यूनल दोनों पक्षों को अपनी बातें रखने का मौका ठेगा और 
फिर उचित सममेगा वह फेसला देगा। इस प्रकार दिया हुआ हुक्म कमिश्नर और 
एसेसी को जताया जावेगा । 

(५) केवल धारा ६६ के विधान के मिवा ट्रौब्यूनल द्वारा दिया हुआ फैसला 
अन्तिम होगा । 
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खुद अपनी इच्छा से था अपने अधीन इल्कम टेफ्स अधिकारी के 
रेफरेन्स करने पर उस मामले का एक वयान तथ्यार कर अपनी राय 
के साथ उसे हाईकोट को भेज सकता है । 

(२) एपेलेट एसिस्टट कमिश्नर अथवा कमिश्नर के हुक्म 
से क्रिसी एसेसी को गेर इन्साफ हुआ साछम दे, तो उस हुक्स की 
सूचना मिलने के ६० दिन के अन्दर वह अपने केस के सस्वन्ध में 
हाईकोर्ट को रेफरेन्स करने के लिए कमिश्नर को अर्जी कर सकता 
है। अत्य हालतों में हाईकोर्ट को रेफरेन्स नहीं हो सकता | इसी प्रकार 
इल्कम टेक्स कानून के नीचे हुए गुन्हा और दण्ड सम्बन्धी फौजदारी 
केसों के सस्वन्ध भे अर्थात्‌ इनकम टैक्‍स एक के अध्याय ८ का 
बाचतों के सम्बन्धी भी हाईकोर्ट को रेफरेन्स नहीं किया जा सकता। 

हाईकोर्ट को रेफरेन्स करने के लिए कमिश्नर को अर्जी करते समय 
उसके साथ एससी को १००) जमा देने होंगे। कानूनी प्रश्न उपस्थित 
होता हो उसी हालत में एसेसी की अर्जी मिलने के वाद ० दिन के 
अन्दर कमिश्नर को अपने अभिप्राय के साथ हाईकोर्ट को रेफरेल्स 
करना होगा | 

धारा ३३ के अनुसार दिए हुए हुक्म पर से ही यदि कोई कानूनी 
प्रश्न खड़ा होता होगा तभी उसका रेफरेन्स हो सकेगा। यदि कोई 
हुक्म धारा ३१ के अनुसार दिया गया होगा और धारा ३३ के अनु- 
सार हुक्म से केचछ उस हुक्स का रिविजन हुआ होगा तो कानूनी 
प्रश्न उठने पर भी हाईकोर्ट को रेफरेल्स नहीं हो सकेगा । 

हाईकोर्ट को रेफरेल्स करने के बदले कमिश्नर धारा ३३ के अज्॒- 
सार अपने को मिले हुए अधिकार से एसेसी के पक्ष मे फेसछा हे तो 
एसेसी अपनी अर्जी बापिस इठा सकता है| 

धारा ३३ के अनुसार कमिश्नर अपना फेसलछा दे अथवा एसेसी 
की अर्जी मुद्दत बाहर होने या अन्य तरह से टिक सकने योग्य न होने 

१९ : 
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(00070060०76 होने से ) से वह उसे नामंजूर कर दे अथवा 
कानूनी प्रश्न उपस्थित न होता हो इस कारण से हाईकोर्ट को 
रेफरेन्स करना अस्वीकार कर दे और ऐसा कोई हुक्म मिलने के वाद 
३० दिन के अन्दर एसेसी अपनी अर्जी वापिस ले ले तो उसे जमा 
दिए हुए १००) वापिस मिल जायंगे। 

(३) (३० )- कोई कानूनी सवार उपस्थित न होने के 
कारण अथवा अर्जी मियाद बाहर होने के कारण यदि कमिश्नर 
हाईकोर्ट को रेफरेल्स करना नामंजूर करे तो नामंज़री के हुक्म के 
क्रमशः ६ ओर २ महीने के अन्दर एसेसी हाईकोर्ट को अर्जी कर 
सकता है। हाईकोट को कमिश्नर का हुक्स वाजवी नहीं छंगने पर 
वह कमिश्नर को रेफरेल्स करने का या अर्जी को मियाद में सममने 
का हुक्म दे सकता है। 

(४) यदि हाईकोर्ट देखे कि जो बयान भेजे हैं वे प्रश्न 
* का निणय करने के लिए काफी नहीं हैं तो वह केस को वापिस 
कमिश्नर के पास अपने आदेस अनुसार कुछ जोड़ने या परिवर्तन 
करने के लिए भेज सकता है। 

(४) रेफरेल्स होने के बाद, हाईकोट केस को सुन कानूनी 
सवाल पर अपना फेसछा देगा ओर फेसले की एक नकल कमिश्नर 
को भेजेगा और कमिश्नर हुक्म के अनुसार मुकदमे का निर्णय करेगा | 
यदि केस अपने अधीन किसी इनकम टैक्‍स अधिकारी के रेफरेन्स से 
हुआ होगा तो कमिश्नर उसको नकछ की कापी भेजेगा और ऑफिसर 
उसके अनुसार फेसला देगा । 

(६) जब कि ह्वाईकोर्ट को रेफरेन्स एसेसी की अर्जी पर किया 

जाय तब खर्च दिलाना या नहीं दिछाना कोट की मर्जी पर होगा। 

(७) हाइकोर्ट को रेफरेल्स किया गया हो तो भी टेक्स 
की रकम तो कर निरूपण के हुक्म के अनुसार मियाद के अन्द्र दे 
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देनी होगी। रेफेन्स में कर की रकम कस होगी तो जितनी रकम कम 
होगी उतनी रकम, कमिश्नर द्वारा हुक्म दिए हुए व्याज सहित फिरती 
मिल जायगी | यदि ऐसे रफरेन्स के फेसले के प्राप्त होने के ३० दिन के 
अन्द्र कमिश्नर सूचित करे कि बह प्रीवी काइंसिक मे अपील करने 
की रजा मागने का विचार कर रहा है तो हाईकोर्ट हुफ्म कर कमिभर 
को अपील नक्की न होने तक रिफण्ड वापिस न करने का अधिकार 
दे सकता है | 

( ७-ए ) उपधघारा (3) या उपधारा (३-ए ) के अनुसार एससी 
रेफरेन्स की ज्ञो अर्जी हाईकोर्ट के सम्मुख करेगा उसके सम्बन्ध में 
इण्डियन लिमिटेशन एक, १६०८ को धारा ५ छागू होगी। 

“धारा ; 55 


२०--्रीधब क्राउन्सिल में अपील 


३३-बरी-(१) धारा ६६ फे अनुसार राय के लिए पेश किए गये 
मासले के सस्वन्ध में दिए गये फसले के बिरुद्ध मे प्रीवि क्राउन्सिल मे 
अपील की जा सकेगी यदि हाई कोर्ट इस बात की सार्टॉफिकेट ढे देगा 
कि यढ केस अपील करने योग्य है| 
मे कल नकल रपट बी 
& ट्रोब्यूनल स्थापित हो जाने के बाद क्मिश्र जो रिप्रीजन॒ का अधिकार 
नहीं रहेगा । टौव्यूनल के फेंसले >े विरुद्ध फक्त पानूती प्रश्न के सम्बन्ध मे हाई 


्‌ 


डे मे अपील हो सक्रेगो । 


डीव्यूनल स्थापित हो जाने पर हाइकोर्ट को रेफरेन्स करने के सम्बन्ध मे 
अभी जो अविकार और कत्तेब्य उमिश्नर के हैं थे सय अधिफार और कर्तव्य 
३ ब्यनल जे ः छक 
ट्र्ब्यि को साप दवए जायेंगे । 


अर्जी मिलने के ९० दिन के अन्दर ट्रीव्यूनल द्वाईकोर्ट को केस रेफर करेगा। 
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(२) इस प्रकार अपील करने से यदि हाईकोर के निर्णय में 
परिवतेन किया जायगा या यह उलट दिया जायगा तो प्रीवि 
काउन्सिल के हुफ्म को उसी प्रकार कार्यान्वित किया जायगा जिस 
तरह की हाईकोर्ट के हुकूम को किया जाता है। 

“धारा : ६६ ए 


२/-दिवानी कोर्ट में कोई कार्रवाही नहीं होती 


३३--(सी) इस एक के अनुसार किए गये कर-निरूपण को हट- 
वाने के छिए या उसमें परिवर्तन करवाने के लिए दिवानी कोर्ट में कोई 
मामला नहीं किया जा सकेगा। और क्राउन के किसी कर्मचारी के 
प्रति उन सब॒कार्यो के छिए जो कि उसने गुडफेथ से किये हैंया 
करने का उसका इरादा है कोई मुकदमा, सामछा या अन्य कार्रवाही 
नहीं की जा सकेगी । 
“-पारा : ६७ 


ऐ २-मियाद की कूंत 


३३--(डी)-(ए) इस एक के अनुसार अपील करने की मियाद की 

कत करते समय या धारा ६६ के अनुसार अर्जी की मियाद को कूँत 

करते समय जिस दिन हुक्म किया होगा वह दिन और इस हुकूम 
की नकल पाने मे जो समय छगेगा वह बाद दे दिया जायगा। 
“धारा: ६७ ए 


२१-छुटी हुए आमदनी पर कर िरूपण 


३४--((१) यह संभव है कि किसी वर्ष मे किसी शझूस पर टेक्स 
छगना छूट जाय या आसदनी आदि कम दिखाने से नीचे दर से टक्स 
लिया जाय। बाद में यदि इल्कम टेक्स मंफिसर को यह मातम 
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हो कि उस शहप्त के ऐसी आमदनी थी जिस पर टेकस छग सकता 
था या उसकी आमदनी दिखाई गई आमदनी से अधिक थी और 
इसलिए अधिक टैक्स होना चाहिए तो उस हालत मे उस' शख्स को 
नोटिस देकर (यदि शख्स कम्पनी हो तो यह नोटिस कम्पनी के 
प्रधान ऑफिसर को देना होगा | ) टेछझस छगाने के लिए कारंबाही 
करेगा | हाल में जो सुधार किए गये हें उनके पहले यह नोटिस जिस 
बर्ष में टेकूस छगायी जानी चाहिए थी उस वर्ष की समाप्ति स एक 
वर्ष के अन्द्र तक दिया जा सकता था। टेकस केबल एक दी “गत्त 
वर्ष! ( ?/०ए7009 ए७॥४7 ) का लिया जा सकता था| 

इस सशोधित एक के अनुसार मअफिसर के हाथ में पक्की ( 0०॥- 
70० ) खबर आने से उसे पता छगे कि किसी ब्ष में किसी शख्स की 
आमदनी पर टेकूस छूगना छूट गया है, या टेकस नीचे दर से लिया 
गया है, कम टेकस लिया गया है या रिलीफ ज्यादा दे दिया गया है 
तो उस हालत में वह उपरोक्त नोटिस भेज सकता है। अब नोटिस 
भेजने की मियाद एक वर्ष नहीं है, जेसा कि पहले था परन्तु अब ४ वर्ष 
के या ८ वर्ष के अन्दर तक नोटिस भेजा जा सकता है। 

नोटिस की मियाद ८ वर्ष उस हालत में होगी जब कि ऑफिसर 
के सामने ऐसी धारणा करने का कारण होगा कि एसेसी ने आय का 
विवरण छिपाया दे या समझ वूक् कर गल्त--असही (7080007व४8) 
विवरण दिया है। उपरोक्त परिस्थिति को छोड़ कर नोटिस तामिल 
की मियाद ४ बर्ष होगी। उपरोक्त ७ या८ वर्ष की मियाद, जैसा 
कि ऊपर छिख्ला गया है, उस वर्ष की समाप्ति से गिनी जायगी जिस 
वर्ष की टेक्स छगाना छूटा है या कमती टैक्स लिया गया है या 
रिलीफ अधिक दिया गया है। उदाहरण स्वरूप सस्वत्‌ १६६४ 
साल की टेक्स सन्‌ १६३६-४० में ली जाती है, जो ३१ मार्च, ४० को 
समाप्त होती है। मियाद्‌ १ ता० अप्रेल ४० से गिनी जायगी | 
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परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि निम्न लिखित परिस्थितियों 
में नोटिस की मियाद पहिले की तरह १ वर्ष ही रहेगी । 

(क) यदि मुनाफा उस वर्ष सम्बन्धी होगा जिस पर 

_ता० 9 अप्रेल; ३६ के पहले समाप्त साल में टेक्स रूगाना चाहिए 

थआा। डदाहरण स्वरूप सं० वर्ष १६६४ की टेक्स सन्‌ १६३८-३६ 
में छी गयी है जो कि ३९ मार्च, ३६ अर्थात्‌ ता० १ अप्रेढ, ३६ के 
पहले समाप्त होता है। नोटिस की मियाद १ अप्रेछ ३६, से एक 
चर्ष होगी । 

(ख) जब कि वह शख्स जिस पर कि टेफ्स छगाया 
गया है या छूगाया जायगा बृटिश भारत में निवास नहीं करने वाढे 
किसी शख्स का एजेन्ट समम्का गया हो । 

इस घारा के अनुसार जो टेक्स छगायी जायगी वह उसी दर से 

छरूगायी जायगी जिस दर से कि वह उस हालत में छूगाई जाती जब 

कि कोई रकम टेक्स छगने से नहीं छुटती या पूरा कर-निर्धारण होता। 

(श) ऊपर जो ४ या ८ वर्ष की मियाद बताई है उसके वाद 

टेक्स का कोई हुक्म नहीं हो सकेगा। अर्थात्‌ जिस परिस्थिति में 

जो मियाद छागू होगी उस परिस्थिति में उसी मियाद के अन्दर टेक्स 
का हुक्स किया जा सकेगा उसके वाद नहीं | 

-धारा : ३४ 


२४-मभूल-सुधार - 

३५--(१) कमिश्नर द्वारा अपील के समय था रिविजन के समय, 
एसिस्टेंस्ट कमिश्नर द्वारा अपीर के समय, अथवा इल्कम टेक्स 
ऑफिसर द्वारा कर छगाते समय दिए गये हुक्स के कागजों में कोई 
प्रयक्ष भूल माढूम पढ़े तो उन हुक्मों की तारीख से चार वर्ष के अन्दर 
वे खुद अपनी ही इच्छा से भूछ-सुधार कर सकते हैं अथवा कोई 
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एसेसी ऐसी भूलों के प्रति ध्यान खींचे तो उनको सुधारने के लिए वे 
बाध्य हैं। संशोधन के पहले ऐसी भूलें एक वर्ष के भीतर ही सुधारी 
जा सकती थीं परन्तु अब संशोधित कानून के अनुसार वह चार वर्ष 
तक सुधारी जा सकती हैं। 
(२) भूल-सुधार के परिणाम स्वरूप कर की रकम घटने पर 
एसेसी से बेसी लिया हुआ टेक्स उसे चापिस मिल जाता है। 
भूल-सुधार के कारण यदि टेक्‍्स वृद्धि की गुंजाइश होगी तो 
भूछ-सुधार करने के पहले ऐसे विचार की सूचना एसेसी को दे देनी 
होगी ओर उसे अपनी बातें रखने का उचित अवसर भी देना 
होगा। 
भूल अगर ता० श४३६ के एक वर्ष से अधिक पहिले दिए हुए 
हुक्म में होगी तो वह सुधारी नहीं जा सकेगी | 
(२) भूल-सुधार के परिणाम स्वरूप कर में वृद्धि होने पर 
इनकम टैक्स ऑफिस एक नोटिस ऑफ डिमान्ड भेज कर कर चसूल 
करेगा। इस नोटिसर मे टैक्स स्वरूप कितने रुपये देने होंगे ये लिखा 
रहेगा। यह नोटिस धारा २६ के अनुसार दिया हुआ नोटिस 
सम्का जायगा और उसी तरह से इस एक के विधान लागू होंगे । 
“धारा; ३६५४ 
अल्प दिन पक 3 अप सर 35% 
% एपेलेड ट्रीव्यूबक कायम द्ोने के बाद इस धारा में निम्नलिखित सुधार 
कर देने होगा :--. 
(१) उपधारा न० (२) और (३) के नम्बर (३) और (४) हो जायगे। 
उपधारा (२) इस प्रकार रहेगी : 
(३) एपेलेट ट्रीव्यूनल द्वारा भूल सुधार करने के सम्बन्ध मे उपघारा (9) में 
दिए हुए विधान लागू होंगे । 
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२५-टैक्स फलाव में _)॥ से कम टुकड़े को छांट देना 


३६--कर या जो रकम वापिस (7७०/ए४५ ) दी जाय उसको 
फछाते समय, आने के वे टुकड़े जो कि ) से कम होंगे गिनती में नहीं 
लिए जायगे और आने के वे टकड़े जो कि )| के वराबर यथा उससे 
अधिक होंगे --) माने जाय॑गे ! 


धारा ; ३६ 


२६-हलफिया यवाही लेने का अधिकार 


७--निन्न छिखित वातों के सम्बन्ध में किसी भुकदमें की घुनाई 
करते समय इन्क्रम टैक्स ऑफिसर, एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर, और 
एपेलेट ट्रीब्यूनल कायम हो जाने पर उसको इस अध्याय के प्रयोजन 
के लिए वे सव अधिकार रहेंगे जो कि सन्‌ १६०८ के जाब्ता दीवानी 
के अनुसार कोर्ट को रहते हैं । 
(० ) किसी व्यक्ति को जबरन हाजिर कराने और हलूफिया 
या प्रतिज्ञाचद्ध गवाही लेने के सम्बन्ध मे | 
( वी ) जबरन दस्तावेज पेश कराने के सम्बन्ध में | 
(सी ) गबाहों के बयान के लिए कमीशन निकाढने के 
सस्वन्ध में । 
इस अध्याय के सूरत जो भी कारवाह्दी की जायगी वह ताजी- 
रात हिन्द की दफा १०३ और २२८ के अर्थ के अनुसार और धारा 
१६६ के प्रयोजन के लिए न्याय कर्ता अदालत की कारवाई भानी जायगी | 
--धारा ; ३७ 
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२७--खबर श्राप्त करने का अधिकार 


३८--इस एक के प्रयोजन के लिए इनकम टेकस ऑफिसर या 
एसिस्टेंट कमिश्नर : 

(१) किसी भी फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को फर्म के 
सदस्यों की तालिका या कुटुम्त्र के मेनेजर या युवा सदस्यों की सूची 
और उनके ठिकाने पेश करने की आज्ञा कर सकता है । 

(२) यदि उसको यह धारणा करने का कारण हो कि कोई 
शख्स टस्टी, या गार्जियन था एजेल्ट है, तो उन सब शख्स के नाम 
ओर पतों की तालिका देने को आज्ञा कर सकता है जिस के लिए या 
जिसकी ओर से चह द्रस्ट्री, गार्जियन, या एजेन्ट है। 

(३ ) किसी एसेसी को उन सब शख्सों के नाम और पतों 
का विवरण देने का आदेश कर सकता है जिनको उसने किसी वर्ष में 
भाड़े, ब्याज, कमीशन, रोयलटी, दछालछी, या वेतन के शीषक के नीचे 
जिस पर टेक्स नहीं हो सकती ऐसी पलुंइटी, (४४05) के बाबत में 
कुछ मिल कर ४००) से अधिक रुपये दिये हों तथा इस प्रकार जो रकमें 
दी ग्रयी हों उनका पूरा विधरण भांग सकता है। 

पारा; रेय८ 


२८-कमनी के रजिष्टर ।निरराक्षण का आधिक्षार 


३६--इल्कम टेक्स ऑफिसर, या एसिस्टेण्ट कमिश्नर या कोई शख्स 

जिसको कि इस सस्वन्ध में इल्कम टेक्स ऑफिसर ने या णिसस्टेंट- 

कमिश्नर ने लिखित रूप से अधिकार दिया दो, किसी कम्पनी के सदस्यों 

या डिवेंचर होल्डर या मोरगेज छेते बालों के (78070882०९8 ) 

नाम जिस रजिप्टर में लिखे जाते हों उसका था ऐसे किसी रज़िए्टर में 

छिखी हुई बातों का निरीक्षण कर सकता है, और आवश्यकता 
१३ 
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हो तो उनकी नकलें भी के सकता है या किसी दूसरे शखझ्स के द्वारा 
नकलें छिखा सकता है। 
--धारा ; ३६ 


ड्क्ल्यायुन- ५ 
खास अवस्थाओं में कर के लिए दायित्त्व 


?-यार्जयन, टूर्टी और एजेण्ट का दायिल 


४०-कभी-कभी नाबाढिग, पागछ या नासममझ ( ,एाक्षा९ 
0० 000 ) या बृटिश भारत के बाहर रहनेवाले शख्स की ओर से 
गार्जियन, ट्स्टी या एज्लेण्ट रहता है। नाबालिग आदि की जो 
सिलकियत होती है उसे वेनीफिसीयरी की मिछकियत कहते हैं और 
नाबालिग आदि को बेनीफिसीयरी ( ७०॥०७०७०ए ) कहा जाता है। 
किसी बैनीफिसीयरी की आय के सस्बन्ध में टेक्स गार्जियय आदि 
पर छगाया जाता है। यह टेक्स वास्तव में मिली हुई आय पर नहीं 
परन्तु जो आय वेनीफिसीयरी की ओर से गार्जियन आदि को पाने 
का हक रहा हो उसके सम्बन्ध में लगाया जाता है। 

टैक्‍स ठीक उसी प्रकार से और उत्तना ही छूगाया और अदाई 
किया जाता है जिस प्रकार से और जितना कि सीधा बेनीफिसीयरी 
पर छुगाया और उससे अदाई किया जा सकता। 

यंदि बेनीफिसोयरी ब्रृटिश भारत के बाहर रहनेवाला शख्स हो 
तो उस हालत में टेक्स सीमे ( ॥)//००) उस पर ही छगाया और 
उससे वसूल किया जा सकता है। “-धारा : ४० 


पैरा ४१ ] इन्कम-टक्स कानून [९९ 
२-क्ोर्ट ऑफ वास आदि का दायित 


४१--(१) उस आमदनी के सम्बन्ध मे, जिसको कि किसी शख्स 
की ओर से कोट ऑफ वार्ड ( 000५ ० एश/१ ), एडमिनिस्ट ट्स 
जनरल ( 4वाग्ाता#7क/03--00॥शण्णों ), मौफिसियल टूस्ट्री, या 
कोर्ट द्वारा या उसके हुक्म से नियुक्त किसी रिसीचर ( [५९०७९० ) 
या मैनेजर या ट्स्ट डीड के अनुसार नियुक्त किसी टस्दी या ट्स्टियों 
को पाने का हक है, टेक्स कोर्ट माफ वार्ड आदि पर छगा कर उनसे 
अदा किया जायगा। , 

टेफ्स ठीक उसी प्रकार से और उतना ही छगाया और अदाई 
किया जाता है जिस प्रकार से और जितना कि सीधा वेनीफिसीयरी 
पर लगाया और उससे अदा किया जा सकता है। 

जब कि ऐसो आमदनी किसी एक शख्स के लिए ( ०॥ ७शा्षो ) 
प्राप्त नहीं की जाती था जिनकी तरफ से (०७ 0०0५ ) बह प्राप्त 
की जाती है उन व्यक्तियों के हिस्से अनिश्चित होते है या मालूम नहीं 
होते तो टेक्स ऊँचे-से-ऊँचे दर से लगा कर चसूल की जाती है | 

यदि ट्स्ट की आमदनी का एक अंश मात्र ही ऐसा हो कि जिस 
पर इस एक के अनुसार टेक्स लगाया जा सके तो टस्ट से जितनी 
आमदनी वेनीफिसीयरी को मिली होगी उसके, निम्न फोस्मूले के 
अनुसार निकाले गये, भाग के सम्बन्ध में ही टेक्‍्स छोगा | 


टुस्ट को चुल आय ट्रस्ट की आय का अश 
बट] ० 
चेनीफिसीयरी वारा ज्ञिस पर टक्स लगायी जो कि चेनीफिसीयरी 
प्राप्त आमइती का _ जा सती है की सिर है 
िा 2 ए॑िराश/णणणणशशणणशशशााा >> मिशन कक न कककिकिबई 
वह हिस्सा जिस पर टस्ट की पूरो आमदनो 


चर 
टयस कतो जायगो 
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(२) उपधारा (१) में जो विधान है बह होते हुए भी जिस 
शख्स की तरफ से (०॥ 79९08] 0 ) आमदनी प्राप्त की गई है उस 
पर सीधे उस आमदनी के सम्बन्ध मे टेक्‍्स छगाया जा सकेगा और 


वसूल किया जा सकेगा। 
“धारा: ४१ 


रै-भारत में निवास नहीं करनेवाऊे ( क्रणा-००घतेशगा& ) 


४२--(१) निम्नलिखित आमदनी, नफा या छाभ बूटिश भारत 
में उपार्जित या उत्पन्न हुआ समभा जायगा : 

(क) जोकि बृटिश में कारवाही सम्बन्ध से या उसके 
द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपार्जित हुआ होगा, 

(ख) जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बृटिश 
भारत में रही किसी जायदाद ( ?? 09७9 ) से हुआ द्वोगा, 

(ग) जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बृटिश भारत 
में रहे किसी एसेट ( 85४९४ ) या आमदनी के जरिये ( 80॥08 ) 
से या हारा हुआ होगा, 

(घ) जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्याज पर 
दिए हुए और बृटिश भारत में नगद रूप में या वस्तु के रूप में छाए 
हुए रुपयों से या द्वारा हुआ होगा । 

उपरोक्त आय को पाने का हक जिस शख्स को होगा, वह शख्स 
यदि बृटिश भारत का निवासी नहीं होगा तो इस आय पर जो 
टेक्स छगाया जायगा वह या तो आय को पाने के हकदार उस 
नन्‌ रेजिडेण्ट के नाम से या उसके किसी एजेण्ट के नाम से लगाया 
जायगा । उस हालत में जब कि टेक्स एजेण्ट के नाम पर लगाया 
जायगा तो इस एक के लिए, एजेण्ट ही इनकम टेक्स के सम्बन्ध मे 
एसेसी माना जायगा। 


पं 2 [ १० १ 
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घृटिश भारत में निवास नहीं करनेवाले शख्स से टेफ्स धारा १८ 
के अनुसार उद्गम स्थान (४४६ ६०७०७ ) में ही कटबा कर चसूछ 
किया जा सकता है। 

यदि ऐसे शख्स में टेफ्स की कोई रकम वाकी होगी तो उपरोक्त 
तरीके के उपराल्त उसकी एसेट, जो कि बृटिश भारत में होगी या 
कभी यहाँ आयगी उससे काटी जा सकेगी । 

कोई भी एजेण्ट या ऐसा शख्स जिसको कि यह अन्देशा हो 
कि वह एजेण्ट माना जा सकता है तो भारत में निवास नहीं करने 
वाले किसो शख्स को रुपये देते समय उनमें से उतनी रकम टेफ्स 
स्वरूप अपने पास रख सकता है जितनी कि वह अनुमान से इस 
धारा के अनुसार देने का अपने को दायक समझे | 

इस प्रकार काटी जाती हुईं रकम को लेकर यदि एजेण्ट और 
नन्‌ रेजिडेण्ट शख्स में मतभेद हो तो उस हालत में कितने रुपये 
काटना--इस सम्बन्ध मे इल्कम टैक्‍स ऑफिसर से सार्टीफिकेट छी 
जा सकती है। और इस प्रकार प्राप्त की हुई सार्टीफिकेट टेक्स काट 
रखने फे लिए अधिकार-पत्र समझी जायगी | 

बाद में नव्‌ रेजिडेण्ट पर टेक्‍्स लगायी जायगी तो एज़ेण्ट या 
उस शख्स से जिसने कि उपरोक्त रूप से रुपये काट कर रखे हैं. उतने 
ही रुपय्रे अदा किए जा सको जितने की सार्टीफिकेट के अनुसार 
उसने काटे होंगे। यदि एजेण्ट या उस शख्स के पास उस ससय नन- 
रेजिडेण्ट की ओर कोई एसेट होगी तो एसेट की तादाद तक और 
रुपये भी उससे काटे जा सकेंगे। 

(२) यदि एक नन्‌ रेसिडेण्ट शख्स या बृटिश भारत में 
साधारण तोर पर नहीं बसनेवाले शख्स का बृटिश भारत में बसने- 
वाढे किसी शख्स के साथ कारवार होगा और इल्कम टैक्‍स 
ऑफिसर को ऐसा दिखाई देगा कि इन शख्सों में नजदीक सम्बन्ध 
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होने से कारबार ऐसे ढंग से चलछाया ( किया ) जाता है कि भारत 
में बसनेवाले शख्स को, नन-रेसिडेण्ट या बृटिश भारत में साधारण 
तोर पर नहीं बसनेवाले शख्स के साथ कारबार होने से, कोई मुनाफा 
नहीं होता या साधारण रूप से जितना नफा होने की सम्भावना की 
जा सकती दै उतना नहीं होता तो उस कारबार से जो नफा हुआ 
होगा या जो उचित रूप से हुआ साना जायगा उसके सम्बन्ध मे 
टेक्स कृटिश भारत में रहनेवाले शख्स के नाम से छूगायी जायगी 
और वही इस एक के प्रयोजन के लिए टेक्स के विपय में एसेसी 
माना जायगा | 

(३) उस कारवार के नफ़े का, जिसके सव कार्य बृटिश 
भारत में नहीं किए जाते, उतना ही अंश बृटिश भारत में उपाजन या 
सचित हुआ समझा जायगा जितना कि उचित तौर पर बृटिश भारत 
में किए गये कार्यो के अंश से सम्बन्धित किया जा सकेगा । 

+थधारा : ४२ 


9--न्‌ रेजिडेण्ट का एजेन्ट कोन 


४३--इस कानून के लिए नन्‌ रेजिडेण्ट की ओर से निम्नलिखित 

शख्स एजेण्ट समझे जायेंगे वशर्ते की इनकम ठेक्स ऑफिसर द्वारा 
उन्हें एजेण्ट सानने का नोटिस दे दिया गया हो : 

(१) नन्‌ रेजिडेण्ट द्वारा या उसकी तरफ से नियुक्त 
शख्स; - 

(२) नन्‌ रेजिडेण्ट के साथ जिसका कोई व्यापारिक 
सम्बन्ध हो वह शख्स, 

(३) रेजिडेण्ट को जिसके मार्फत कोई आमदनी, मुनाफा 
या छाभ प्राप्त हुआ द्ोगा वह शख्स । 
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यदि साधारण तौर पर कारवार करते हुए छृटिश भारत में रहते 
हुए किसी दुछाल के मात ऐसी परिस्थिति में सौदे ( 78880॥07 ) 
होते हों कि उन सौदों के सम्बन्ध वह दुलार सीधा नन्‌ रेसिडेण्ट 
प्रिन्सिपछ के साथ था उसकी तरफ से काम नहीं करता परन्तु एक 
ऐसे नन्‌-रसिडेण्ट दराछ के साथ या उसकी ओर से काम करता 
है, जो कि साधारण तौर पर कारबार के ढंग पर ये सौदे करता है 
परल्तु प्रिन्सिपल नहीं है तो उस परिस्थिति भे इस धारा के लिए 
प्रथमोक्त दछाल को ऐसे सौदों के सम्बन्ध में नन्‌ रेसिडेण्ट शख्स 
का एजेण्ट नहीं माना जायगा | 

कोई भी शरूस किसी नन्‌ रेजिडेण्ट का एजेण्ट नहीं माना जायगा 
जब तक कि उसके दायित्तव के सम्बन्ध मे उसको अपने उम्र रखने का 
मौका नहीं दिया गया होगा। 

एजेण्ट कौन है -यह सममाने के उदाहरण दिए जाते है :-- 

(१) ब बिलायत से अपना मार अ को बृटिश भारत मे 
बेचने के लिए सेजता है। अ को नौकरी या कमीशन मिलती है। 
अ, ब का एजेण्ट कहलायगा | 

(२) ब बिलायत से अपना माल अपनी जोखम पर बृटिश 
भारत मे अ को बेचने के लिए सेजता है। उधार की जोखम ब की 
है। अ कमीशन पाता है। आ, ब का एजेल्ट है। 

(३) बृटिश हिल्द का रईस अ बिलायत से ब के पास से 
माल मोल छेता है और वह माल अ अपनी मर्जी में आये 
उस भाव से बेचता है। डूबत की जोखम ब की नहीं है। आ, ब॒ का 
एजेण्ट नहीं है। कन्साइनमेण्ट के धन्धे में एजेल्सी का सवाल उपस्थित 
नहीं होता | 


“धारा : ४३ 
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५-बन्द हुए फर्म या एसोपियेशन के सम्बन्ध में दायित 


४४--यदि किसी फर्म ने या शख्सों के मण्डल ने अपने किसी 
कारबार, पेशे या रोजगार को बन्द कर दिया होगा तो बन्द करने 
के समय फम के जो व्यक्ति साक्ेदार थे या मण्डल के सदस्य थे 
वे फर्म या मण्डल की आमदनी पर टेक्स देने के लिए तथा टेक्स 
की रकम के छिए सम्मिलित रूप से और प्रथक-प्थक्‌ रूप से 
दायक होंगे । 

यही बात उस सम्बन्ध में भी समकनी चाहिए जब कि कोई 
व्यक्ति का सण्डल उठ जाय | 

टेक्स क तने और टेक्स लगाने के सम्बन्ध में जो नियम अध्याय 
४ में बतलाए गये हैं वे सब्र, जहाँ तक होगा, छागू होंगे । 


धारा; ४४ 
उच्यायु-५ ए 
जहाजों से कारबार करने वालों के सम्बन्ध में 
खास विधान 


?-ऐसे कारवार के सम्बन्ध में टेक्त का दायिल 


४४-ए--बहुत से ऐसे शख्स हैं. जो बृटिश भारत के वाहर रहते 
हैं परन्तु जो बृटिश भारत में जहाज के मालिक था चाटरर की देसि- 
यत से कारबार करते हैं। ऐसे शख्सों पर टैक्स लगाने और उसे 
वसूछ करने के विधान अछग ही हैं। ऐसे शख्स के सम्बन्ध में 
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साधारण विधान लागू नहीं पड़ते | ये खास विधान इस अध्याय में 
टिखे जाते हैं | 
यहाँ इतना खयाल रखना जरूरी है कि इनकम टेक्स ऑफिसर 
को यदि इस बात का विश्वास हो जाय कि ऐसे शख्स की ओर से 
कोई एजेल्ट है जिससे बाद के बर्ष भें टेक्स अदा किया जा सकेगा वो 
उस हालत में ये खास विधान काम में नहीं छाए जाते। 
उस शख्स को जो उपरोक्त रूप से कारबार करता है उसे नीचे की 
धाराओं में “प्रिन्सिपल” कहा गया है | 
रे --धारा ; ४४-ए 


२-लामालाम की रिटर्न 


४४-बी-(१) बटिश भारत के किसी बन्द्रगाह को छोड़ने के 
पहले हर जद्दाज के निरीक्षक (778800' ) को जिस जद्याज के प्रति 
ये खास विधान छागू पड़ते हैं, एक रिटरने तेयार कर इनकम टेक्स 
ऑफिसर को देगा और इस रिटने में वह दिखायगा कि उस बल्द्र- 
गाह मे जहाज पहुँचने के समय से छादे गये मार, भुसाफिरों या 
जीवित जल्तुओं को छे जाने के भाड़े के सम्बन्ध मे चुकती कितने रुपये 
प्रिन्सिपल को दिए गये या देने होंगे । 

(२) रिटने मिलने पर इनकम टेक्स ऑफिसर उपधारा (१) 
के अनुसार जो रकम दिखाई गई होगी उसकी कँत करेगा। और 
इसके लिए जो बही-खाते या कागज-पत्र आवश्यक सममेगा वह 
मंगायगा। इस प्रकार जो रकम क॒ती जायगी उसका वारहवाँ 
हिस्सा उक्त वन्‍्द्रगाह से मुसाफिर, जीवित पशु और माल छे जाने 
के कारण हुआ नफा समझता जायगा | 
(३) इस नफे पर इल्कम टेक्‍स ऑफिसर टेफ्स छगायगा | 
टैक्स का रेट बह होगा जो कि उस समय एक कम्पनी की कुछ 

१४ 
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आय पर छागू होगा। टेक्स का रुपया मास्टर को दैना होगा। 
और उस समय तक पोर्ट छ्लीयरेंस नहीं मिलेगा जब तक कि कस्टम 
कलकर या छियरेंस देने के लिये अन्य अधिकृत ऑफिसर को 
यह संतोप न हो जाय कि टेक्स दे दिया गया है। 

--धारा : ४४-वची 


२-अडबजेस्टमेंट 


४४--( सी ) इस अध्याय के अनुसार प्रिन्सिपल की ओर से 
जिस वर्ष में टेक्स दी गई होगी उसके बाद के वर्ष में प्रिन्सिपल यह 
दावा कर सकता है कि गत वर्ष को उसकी कुल आमदनी की कू'त 
की जाय और एक के अन्य विधान के अनुसार टेक्स का निर्णय 
किया जाय और अगर ऐसा दावा किया जायगा तो यही समझा 
जायगा कि पहले जो रुपये दिए गए है वे टेक्स के सम्बन्ध में पेशगी 
दिये गये हैं। 

इस प्रकार कू'ती हुईं टेक्स कम होगी तो पहले जितने रुपये अधिक 
लिए गये होंगे उतने वापिस दे दिए जायंगे। यदि टेक्‍स अधिक 
होगी तो वाकी रुपये ओर जमा देने होंगे । 

--धारा : ४४ सी 


"५ 
उरच्यका रू-४ केए 


इनकम टैक्स और रुपर टेक्स बचाने के अनुचित 
उपायों को रोकने के लिए खास विधान 
?-आय के हस्तान्तर द्वारा टैक्स वचाना 


४४-डी-(१) यदि कोई शख्स अपने एसेट्स *' को इस प्रकार 
हस्तान्तरित करे कि उसके परिणाम स्वरूप या तत्सम्बन्धी कारवाही 
के परिणाम स्वरूप ऐसी कोई आमदनी, जिस पर कि उसके हाथ मे 
टेक्स लग सकता था, किसी अन्य शख्स को, जो कि बृटिश भारत 
का वासिन्दा न हो या साधारण बासिल्दा न हो, मिलने लगे परन्तु 
इस प्रकार की आमदनी को उपभोग मे छाने का अधिकार उसी 
हस्तान्तरित करने वाले शख्स को हो तो यह आमदनी इस एक के 
प्रयोजन के लिए प्रथम शरुस की ही समकी जायगी। 

--धारा: ४४ डी (४) 





॥* १--थहाँ 'एसेट' शब्द में जायदाद ( ])/0]0075 ) या किसी प्रकार के 
अधिकार को गभित सममना चाहिए। --धारा : ४४ डी (७) ए 
३ हस्तान्तर के सम्बन्ध में ततूसम्बन्धी कार्यवाही का अर्थ किसी शख्स 
द्वारा की गई उन कार्रवाहियों को समझना चाहिए जो 
(१) एसेदस हस्तान्तरित किए गये हैं उनके विपय मे की गई हो, 
(१) एसेट्स प्रयक्ष या अप्रत्यक्ष स्प से हस्तान्तरित एसेट को अनुलक्ष 
( ?'[77८४शा ) करते हों, उनके विषय में की हों, 
(३) यपरोक्त एसेट्स द्वारा उत्तन्‍्न आमदनी के विपय मे की जाय, 
(४) ऐसे एसेट्स के विपय में की गई हो। जो उपरोक्त एसेट्स द्वारा एक- 
त्रित आमदनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुरक्ष (/००४४९॥।) करती हों । 


ख् 
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(२) यदि कोई शख्स अपने एसेट्स को इस प्रकार 
हस्तान्तरित करता है कि उसके परिणाम स्वरूप या तत्सम्बन्धी 
कारवाही के परिणाम स्वरूप कोई आमदनी किसी अन्य शख्स को, 
जो कि बृटिश भारत का वासिन्दा न हो या साधारण वासिन्दा न 
हो, मिलने छगे परन्तु हस्तान्तरित करनेवाले शख्स को हस्तान्तर के 
पहले या बाद में निम्नलिखित कोई रकम प्राप्त हो या प्राप्त करने का 
हक हो तो इस एक के प्रयोजन के लिए वह आमदनी प्रथम शख्स 
की ही आमदनी मानी जायगी :-- 

(१) उधार के बतौर दी हुई या दी जानेबाली कोई रकम, 

(२) उधार को चुकती करने के बतौर दी हुई कोई रकम, 

(३) या अन्य कोई रकम जो कि रुपयों के रूप में 
पूरे बदले के बिना दी गई हो या दी जाने की हो और जो आमदनी 
के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में दी गई हो 

(३) उपधारा (१) और (२) उस समय छागू नहीं होगी 
जब कि हस्तान्तर करनेवाढा शख्स इनकम टेक्‍्स ऑफिसर को यह 
दिखा कर सन्तोष पहुँचा देगा 

(१) कि न तो हस्तान्तर (#४॥४९' ) और न 
तत्सम्बन्धी कारवाही का प्रयोजन था कोई एक प्रयोजन टेक्स से 
बचाना था, या 

(२) कि हस्तान्तर और तत्सस्वन्धी सव कार्रवाही 
न्‍्यायोचित कारवारी व्यवहार (४0767 09. ए0गाश ० 
कात्त)8800078 ) थे ओर चे टेक्स की जिम्मेवारी से बचने के लिए नहीं 
रचे गये थे । 

(४) इस धारा के विधान ता० ३१ मार्च; १६४० को 
समाप्त होनेवाले वर्ष और उसके बाद के वर्षों मे इनकम टक्‍्स और 
सुपर टैक्‍स छगाते समय छामू होंगे, और उन सब हस्तान्तरों और 
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तत्सम्बल्थी कामों के विषय में छागू होंगे जो इस संशोधित कानून के 
शुरू होने के पहले था बाद में किए गये होंगे। 

(४) यदि इस धारा के अनुसार किसी शख्स की सममी 
हुईं आमदनी के सम्बन्ध मे उस पर टैक्स छगा दिया गया होगा और 
बाद में वह आमदनी उप्त शख्स के हाथ में आमदनी के रूप में था 
अन्य किसी रूप में आई होगी, तो वह फिर इस एक के प्रयोजन के 
लिए उसकी आमदनी की भंग नहीं मानी जायगी | 

--धारा : ४४-डी 


२--तिक्योरिटियों की लेवा बेची द्वारा टेक्स बचाना 


४४-इ--(१) यदि जमानतों का मालिक (०४70' 0 शाए 
६९०॥७४५३०७ ) जमानतों को विक्री करने या हम्तान्तरित करने को 
राजी हो और उसी या सल्म अग्रीमेट के द्वारा 

(०) जसानतों को वापिस खरीदने या फिर से लेने को 
राजी हो, या 

(वी) प्राप्त ऐच्छिक हक को बाद में उन जमानतों को 
वापिस खरीदने या लेने के लिए काम में छाये और इसका फल 
यह हो कि इन जमानतों के विषय में जो घ्याज़ मिलने को था वह 
किसी अन्य शख्स को मिले तो इस एक: के प्रयोजन के लिए यह्‌ 
व्याज जमानत के मालिक की आमदनी समझी जायगी, किसी दूसरे 
शख्स की आमदनी नहीं । 

(२) 'जमानतों को वापिस खरीदने या फिर से लेने” के 
अन्तर्गत वेसी ही अन्य जमानतों को वापिस खरीदने या फिर से छेने 
का अर्थ समर लेना चाहिए । 

यदि वेसी ही जमानत चापिस खरीदी जायंगी या ली जायंगी तो 
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मालिक की जिस्मेवारी उससे अधिक नहीं होगी जितनी की उन्हीं 
जमानतों को वापिस खरीदने या लेने से होती । 

(३) यदि कोई शख्स, जिसका कारबार सम्पूर्णतः या 
अश रूप से जमानतों की खरीद-विक्री है, कोई जमानत खरीदने या 
लेने को राजी हो और उसी या सलप्न अग्रीमेट हारा-- 

(ए) जमानतों को वापिस विक्री कर देने या वापिस 
हस्तान्तरित कर देने को राजी हो, या 

(वी) प्राप्त ऐच्छिक हक को बाद में उन जमानतों को 
वापिस बेचने या हस्तान्तरित करने के काम में छावे और इसका 
फल यह हो कि जो ब्याज जमानतों के सम्बन्ध में मिलने को हो वह 
उसे मिले तो इस एक के प्रयोजन के लिए उस कारवार के नफे या 
नुकसान की कृत करते समय इस सौदे को हिसाव मे नहीं लिया 
जायगा। ह 

(४) उपघारा (३) में जमानतें वापिस विक्री करने या 
वापिस हस्तान्तरित करने के अन्तर्गत बेसी ही अन्य जमानतों को 
वापिस वेचने या हस्तान्तरित करने का अर्थ समर लेना चाहिए। 
परन्तु यह अर्थ किसी आवश्यक सुधार फे अधीन होगा। 

(४) इस धारा में (ए) “व्याज” शब्द में “डिविडेन्ड! 
गर्भित है। ह 

(बी) 'जमानत' शब्द में स्टाक और शेयर गर्भित हैं। 

(सी) जमानतें सरीखी सममी जायंगी यदि जिनके 
पास ये हैं उनको मूल और ब्याज के सम्बन्ध में एक द्वी शख्स के प्रति 
समानाधिकार प्राप्त है और इस अधिकार को काम में छाने के भी 
समान उपाय प्राप्त हैं। जमानतों की मोट शाब्दिक कीमत में या 
जिस रूप में वे हैं या जिस ढंग से वे हस्तान्तरिव की जा सकती हैं इसमें 
अन्तर द्वोने से ही जमानतें भिन्‍न २ नहीं होंगी | 
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६) इलकम टैक्‍स ऑफिसर लिखित सूचना देकर, 
किसी भी शख्स को, नोटिस में दी हुई मियाद के अन्दर ( यह मियाद 
श्८ दिन से कम न होगी ) उन सब जमानतों के बारे मे जिनका* 
कि, नोटिस मे उक्त समय, वह मालिक था, वे सब विवरण पेश 
करने का आदेश कर सकता है जो कि वह इस उपधारा के प्रयोजन 
के लिए आवश्यक सममे; और इस बात को खोजने के लिए आव- 
श्यक समझे कि उन सब जमानतों के व्याज के बाबत में टेक्‍्स दिया 
गया है या नहीं। यदि वह शख्स बिना किसी वाजिव कारण के 
नोटिस का पालन- नहीं करेगा तो बह अधिक-से-अधिक ४५० ०) के 
दण्ड का भागी होगा । इस प्रकार दण्ड करने के उपरान्त भी यदि 
वह अवज्ञा करेगा तो जितने दिन अवज्ञा करेगा उतने दिनों तक प्रत्येक 
दिन उपरोक्त दण्ड का भागी होगा। 

>-धारा: ४४ ई 


२--स-डिविडेप्ड ।पिक्योरिटियों की सरीद भिक्री के 
द्वारा टेक्स को बचाना 


४४-एफ-(१) इल्कम टेक्स ऑफिसर लिखित सूचना देकर 
किसी भी शख्स को, नोटिस में दी हुई मियाद के अल्द्र ( यह मियाद्‌ 
२८ दिन से कम न होगी ) तथा निर्दिष्ट फार्म पर किसी भी जमानत- 
के विपय में जिसमें कि नोटिस मे उक्त समय के बीच किसी प्रकार 
का बेनीफिसीयछ हक रहा होगा और जिसके विषय मे, उक्त समय 
में, उसको कोई आमदनी नहीं मिली होगी, या उसको जो आमदनी 
मिली होगी वह उस रकम से कम होगी जितनी कि आमदनी होती 
अगर इन जमानतों की आमदनी रोज-रोज मिलती और, उसी प्रकार 
से बाँटी जाती (80790%ाणए९त॑ 8९००० ४)९) तो एक विवरण पेश 
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करने का आदेश कर सकता है और ऐसे शख्स को, चाहे सम्पक रखते 
हुए वर्ष या वर्षो के लिए उसकी छुछ आमदनी पर टेक्स या सुपर टेक्स 
लगाया गया हो या न छगाया गया हो; मागे गये बयान या विवरण 
पेश करने होंगे । 

(२) यदि ऐसे किसी शख्स की जमानतों के सम्बन्ध में 
सब परिस्थितियों को ( जिसमें विक्री, खरीद, कारबार, कन्टाक, 
वन्दोवस्त, हस्तान्तर या जमानतों के सम्बन्ध में कोई अन्य कारंबाही 
सामिल है ) देखते हुए इनकम टैक्‍स ऑफिसर को यह दिखाई दे कि 
उस शख्स ने इस प्रकार किसी वर्ष के लिए जो टेक्स या सुपर टेक्स 
उसको इन जमानतों की आमदनी के सम्बन्ध में देनी होती, अगर 
वह आमदनी प्रति दिन उत्पन्न हुई मानो जाती और उसी 
अनुसार बाँटी जाती और इनकम टेकक्‍स और सुपर टेक्स के लिए 
सब साधनों की आमदनी का अंग मानी जाती, उसकी रकम की 
दृष्टि से १० प्रति शत से अधिक टेक्‍स को टाल विया है तो उस 
अवस्था में वे जमानतें वे जमानतें मानी जायंगी जिन पर उपधारा 
(३) छागू पड़ती दे । 

(३) ऐसे किसी शख्स की हालत में टेक्स और सुपर 
टेक्स की कृत के लिए उन जमानतों की आय जिन पर कि यह धारा 
छागू होती है दिन प्रति दिन उत्पन्न हुईं समझी जायगी और ऐसी 
जमानतों की उसके द्वारा विक्री या हस्तान्तर होने पर या उसके 
खरीदने या हस्तान्तर कराने पर आमदनी उस समय प्राप्त हुई सममी 
जायगी जब कि बह उत्पन्न हुईं समझी जायगी। 

(१) यदि ऐसा शख्स इनकम टेवलस ऑफिसर को सल्तोप 
देते हुए यह सिद्ध कर देगा कि इनकम टेक्‍्स या सुपर टेक्स को जो 
टाछा गया वह अपवाद स्वरूप है और यह नियमित रूप से 
( ४ए४॥००&४० ) नहीं था और 
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(२) गत तीन वर्षों में किसी वर्ष मे इल्कम टेक्‍्स था 
सुपर टेक्स को इस प्रकार नहीं वचाया गया या टाछा गया था। 

(३) घारा ४४ ई के विधान उस आमदनी के सम्बन्ध में 
लागू कर ढिए गये हों तो उस्त द्वाछत में यह धारा लागू नहीं होगी। 

(७) यदि कोई शख्स इस धारा के अनुसार वक्‍यान या 
विवरण न दे या इन्क्रम टैक्‍स ऑफिसर इस धारा के अनु- 
सार पेश किए हुए बयान या विवरण से सल्तुष्ट नहीं हो, तो 
उस हालत में इल्कम टेक्स आफिसर उस आमदनी का अन्दाज कर 
सकता है जो कि इस धारा के पूर्वोक्त विधान के अनुसार इल्कम 
टेक्स के प्रयोजन के लिए उस शरूस की कुछ आमदनी का अंग मानी 
जाने को हो। 

(५) यदि कोई शख्स बिना वाजिव कारण के इस धारा के 
अनुसार मागे गये कोई बयान या सव विवरण पेश नहीं करेगा तो 
वह दण्ड का भागी होगा। यह दण्ड अधिक-से-अधिक ४००) 
रुपये तक का हो सकेगा । यदि उपरोक्त दण्ड लगाने पर भी विवरण 
आदि नहीं पेश करने की गलती जारी रदेगी तो उपरोक्त दण्ड की 
रकम के उपरात जितने दिन वह जारी रहेगी प्रत्येक दिन के लिए बह 
उपरोक्त रूप से दण्ड का भागी होगा | 

(६) इस धारा के प्रयोजन के लिए 'जमानत' शब्द में स्टॉक 
ओर शेयर भी गर्मित है | 


“चारा: ४४ एफ 


१५ 


डश्ध्युएफ्‌- 6 
टैक्स और दण्ड की वसूली 


?-टैक्स कब देना होगा ? 


४४--धारा २३ ए की उपधारा (३) या घारा २६ के अनुसार 
डिमाण्ड नोटिस में जो रकम देने का लिखा होगा वह रकम समय के 
अन्द्र, नोटिस में सूचित किए हुए स्थान और शख्स को देना होगा। 

यदि नोटिस में कोई समय निर्दिप्ट नहीं होगा तो नोटिस जारी 
की तारीख से दूसरे महीने के पहले दिन या उसके पूर्व दही रकम जमा 
दे देनी होगी । 

धारा ३१ या धारा ३१ या धारा ३३ के हुक्म के अनुसार जो 
रकम देनी होगी उसके सम्बन्ध में उपरोक्त नियम छागू होंगे। 

जो शख्स इस प्रकार रुपये जमा देने में गलती करेगा बह दोपी 
(70 (७४87) समझा जायगा | 

यदि किसी एसेसी ने धारा ३० के अनुसार अपीछ की होगी तो 
इल्कम टेक्स ऑफिसर की इच्छा है कि वह उस समय तक उस एसेसी 
को दोषी--अपराधी न माने जबतक कि उस अपील का फेसढा 
न हो जाय | व 

यदि किसी एसेंसी पर ऐसी आमदनी के विषय में कर छगाया गया 
हो जो आमदनी बृटिश भारत के बाहर ऐसे देश में होती हो जहाँ 
कि बृटिश भारत को रुपये भेजने की कानूनी मना हो या हकावट द्दो 
तो उस हालत में इल्कम टेक्‍्स ऑफिसर एसेसी को, टैक्स के उस अश 
के सम्बन्ध में अपराधी (॥0 १०ई७॥]) नहीं मानेगा जो कि उस रकेम 
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के सम्बन्ध में वाकी होगी जो उपरोक्त कानूनी मनाही या रुकावट के 
कारण दृटिश भारत में नहीं छाई जा सकती हो। परन्तु उपरोक्त 
कानूनी मनाद्दी या रुकावट न हटे तब तक ही यह वात छागू सममनी 
चाहिये। 

खुलासा: इस धारा के प्रयोजन के लिए आमदनी दो 
परिस्थितियों में भारत में छाई गई समझी जायगी :-- 

(१) यदि बह बृटिश भारत के वाहर एसेसी द्वारा क्रिए 
गए किसी वास्तविक खर्च के प्रयोजन में व्यय कर दी गई होगी या 
व्यय की जा सकती थी; उदाहरण स्वरूप छटिश भारत में न छाकर 
आय जिस देश मे हुई हो वहां ख्॑ कर देना | 

(२) यदि वह छृटिश भारत में किसी रूप में छाई गई 
हो फिर चाहे वह मूल धन के रूप में परिवर्तित की गई हो या नहीं। 

धारा: ४४ 
२-कर अदाई की रिधि ऑर समय 
४६--(१) यदि कोई एसेसी इनकम टेक्स जसा न देने के सम्बन्ध 
में अपराधी हो (॥ 0०४शा]।) तो इन्क्रम टेक्स ऑफिसर की इच्छा पर 
है कि वह आदेश दे कि जो रुपये वाकी दे उनके उपरान्त अमुक रकम 
दण्ड स्वरूप और अदा की जाय। इस प्रकार किए हुए दण्ड की रकम 
वाकी रुपयों की तादाद से अधिक नहीं होगी | 
(१-ए) इनकम टेफ्स ऑफिसर वाकी रुपयों से कम रकम 
वछूल करने का आदेश भी कर सकता है; 
ओर यदि कोई निरन्तर दोप करता जाय तो इल्कम टेफ्स 
ऑफिसर कम की हुई रकम को समय-समय पर बढ़ा भी सकता है। 


परन्तु वह सव मिला कर बाकी रुपयों से अधिक अदा करने का 
हुक्स नहीं कर सकता। 
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(२) इनकम टेकक्‍्स ऑफिसर कहकर को अपना सही किया 
हुआ एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है कि अमुक एसेसी में अमुक रकम 
चाकी है और कलकर, इस प्रमाण-पत्र के मिलने पर बाकी रकम 
अदा करने के लिए उस ढंग से कारवाही करेगा मानो यह माछागुजारी 
को बाकी पड़ी (87"४७/"३ ०६ [,&04-7.97०7४०) रकम हो। 

डिग्री के बसूछ करने के लिए सन्‌ १६०८ ६० के कोड आफ सिविल 
प्रोसिडियोर के अनुसार जो अधिकार डिग्री-कर्जदार ( 30० शाह 
6७॥०० ) के पावने रुपयों को कुक और बिक्री करने के सम्बन्ध में 
दिवानी कोर्ट को हैं वे ही अधिकार कलकर को उक्त रुपये अदा 
करने के लिए एसेसी के पावने रुपयों को कुक और बिक्री करने के 
सम्बन्ध में हैं। परन्तु उपरोक्त अधिकारों से उन अन्य अधिकारों मे 
कोई फर्क नहीं आयगा जो कि ककटर को प्राप्त हैं अर्थात्‌ चह उनको 
भी काम में छा सकेगा | 
) उस क्षेत्र में, जिसके सम्बन्ध में कमिश्नर का यह आदेश 
हो कि कोई भी बाकी उस ढंग से अदा की जाय जिस ढग से कि 
प्रान्त के किसी भाग में म्युनिसिपछ टेक्स या छोकर रेट अदा किया 
जाता है, तो इनकम टेक्स ऑफिसर उसी ढंग से बाकी वसूली की 
कारवाही करता है। 

(४) कमिश्षर यह आदेश कर सकता कि उपरोक्त रूप से 
बाकी अदाई कराने का अधिकार किस अधिकारी को हो और कोन 
इस क॒तेव्य को पूरा करे। 

(४) यदि किसी एसेसी को वेतन के शीपंक के नीचे टेक्स 
लगाई जानेबाली कोई आमदनी किसी से मिलती होगी तो इल्कम 
टेक्‍्स ऑफिसर ऐसी आमदनी देनेवाले को आदेश कर सकता है 
कि बह सूचना की तारीख के बाद जो ऐसी रकम दे उसमें से एसेसी 
में बाकी रहा हुआ ( 478079 ) रुपया काट ढे और उस शख्स को 
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इस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा । और इस प्रकार काटी हुई रकम 
केन्द्रीय सरकार के नाम जमा कर। देनी होगी या केल्छरीय वो्ड आफ 
रेवीन्यू जिस तरह आदेश करेगा उस तरह देनी होगी । 

(६) यदि गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक, १६३४ के अनुसार 
किसी क्षेत्र में टेक्स अदाई करने का भार प्रान्तीय सरकार को दें 
दिया गया होगा तो प्रान्तीय सरकार उस क्षेत्र या उसके किसी 
भाग के सम्बन्ध में यह आदेश कर सकती है कि उस क्षेत्र में इल्कम 
टेक्स किसी म्युनिसिपल टेफ्स या छोकल रेट के साथ उसी व्यक्ति से 
और उसी तरह से वसूल किया जायगा जिस तरह कि म्थुनिसिपल 
टेक्स या छोकछ रेट वसूल किया जाता है । 

(७) इस एक के अनुसार किसी भी रकम की वसूली के 
लिए उस आशिक वर्ष के, जिसमे कि इस एक के अनुसार कोई 
डिमाण्ड की गई होगी, अन्तिम दिन से एक वर्ष समाप्त होने के बाद 
कोई कारंवाई शुरू नहीं की जा सकेगी। परन्तु धारा ४२ (१) या 
धारा ४४ के अपवाद के विधान के अनुसार यह कारवाही बाद में 
भी की जा सकेगी | 

>धाराः ४६ 


२-दृण्ड की अदाई 
४७--दण्ड स्वरूप जो रकम छगाई जायगी- वह बाकी टैक्स 
की वसूली के सम्बन्ध मे जो नियम इस अध्याय में दिए हैं उन्हीं के 
अनुसार वसूल की जायगी। 
--धाराः ४७ 





हे दण्ड कौ यह रक्रम धारा २५ (३), २८, ४४-ई (६), ४४ एफ (५), या 
४६ (१) के अलुप्तार लगाई जा सऊतती है। 


उररेच्फारुं- 9 
| इक 
रफण्ड 
?-रिफिण्ड किस हालत में मिलेगा और कोन उसे पाने का हकदार होगा 


४८--(१) कोई भी शखर्छ, हिन्दू अविभक्त परिवार, कम्पनी, 
स्थानीय सस्था, फर्म अथवा शरुपोों का अन्य मण्डल अथवा फर्म का 
कोई भागीदार, अथवा मण्डल का कोई सदस्य इनकम टेक्स ऑफिसर 
या अन्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को इस वादत में 
विश्वास करा देगा कि उसके ठ्वारा दी हुई या उसकी ओर से 
दी हुई या दी हुई समझी गयी टेक्स उसकी आमदनी पर होने वाली 
इनकम टैक्स की रकम से अधिक है तो वह इस अधिक रकम को 
फिरत पाने का अधिकारी होगा । 

(२) अपील अथवा रीबीजन की सुनाई करते हुए एपेलेट 
एसिस्टेंट कमिश्नर अथवा कमिश्नर को विश्वास हो कि किसी को टेक्स 
रिफटड करने की आवश्यकता है, तो वह वेसी दी हुई या गलती से 
दी हुई टेफ्स इनकम टेफ्स ऑफिसर हारा फिरती विरावेया | 

(३) यदि किसी धारा के अनुसार एक शख्स की आमदनी 
दूसरे शख्स की आमदनी में सामि्त की गई हो, तो इस आमदनी 
सम्बन्धी रिफण्ड पाने का हकदार भी वह दूसरा शख्स होगा | 

नए कानून के अनुसार इल्कस टेक्स और सुपर टेक्स रिफण्ड 
मिल सकती है परन्तु किसी कम्पनी के एक शेयर होल्डर को कम्पनी 
द्वारा अपनी आमदनी पर भरे हुए टेषबस का रिफण्ड नहीं मिल 
सकेगा | 

किसी शख्स की वापिक आय २०००] से अधिक न होने पर 
उसको दी हुई टेक्स की सारी रकम वापिस मिल सकेगी । 


ता० १-४-१६३४६ से शुरू दोनेवाले एसेसमेंट वर्ष से इनकम टेक्स 
तथा सुपर टेक्स के नए दर अमल में आएँगे परन्तु वेतन, सिक्‍योरिटी 
के व्याज तथा डिविडेंड की आमदनी पर एक वर्ष के लिए पुराना दर 
ही छागू पढ़ेगा । 

(४) जो अपील या उजर अन्य तरह से रद है वह इस धारा 
के द्वारा दुरुस्त नहीं होगा, न जो कर बांध दिया गया है या कोई बात 
अन्तिम रूप से तय हो चुकी है उसे ही रिवीजन करने का अधिकार 
आयगा, न किसी ऑफिसर को अपने किए हुए निर्णय को जिसकी 
अपील या रिवीजन हो सकती है दुहराने करने का अधिकार आयगा, 
अथवा न इस एक मे अन्यत्र किसी रिलीफ को देने का साफ विधान 

हो तो उससे भिन्‍न या उससे अधिक रिलछलीफ पाने का ही हक होगा, 
अथवा न किसी को इस बात का हक होगा कि वह उस टेक्‍्स के 
बाबत मे रिफण्ड पाय जो टेक्स की इस संशोधित कानून के पहले देने 
का दे और जिसके बावत में रिफण्ड पाने का हकदार इस संशोधित 
कानून के पास हुए बिना चह न था। 
+धाराः ४८ 


९-र्फिण्ड की दरखास्त किते तरह की जाती है 


४६--रिफड की अरजी जहाँ इनकम टेक्स दिया जाता हो उस 
घाडड के इल्कस टेक्‍्स ऑफिसर के पास करनी होती है। यदि अरजी 
करने वाला इनकम टेक्स नहीं देता हो तो वह जहां रहता है उस वार्ड 
के इनकम टेक्स ऑफिसर को अरजी करनी होती है। 

जो आसामी बृटिश भारत के बाहर रहता हो, उसको “नन-- 
रेजिडेंट्स रिफडस सर्कछ” के ऑफिसर के पास अरञजी करनी होगी | 
रिफंड की दरखास्त निर्धारित फोरम और रीति से करनी होगी । 
अरजी का फोर्म इल्कम टेक्स ऑफिसर से प्राप्त हो सकेगा। अरजी 


१२० | इन्कम-टैक्स कानून [ पेरा ४९-ए, थी 


के साथ रिटने भरना होगा और उसमें गत बरष में कर छगमे योग्य 
साधनों से जो आय मिली होगी वह दिखानी होगी। 


रिटन॑ भरती करते समय बृटिश भारत में हुईं तथा ब्ृटिश मारत 
के बाहर हुई सव आमदनी दिखानी पढ़ेगी। ऐसे शख्स की ब्ृटिश 
भारत के बाहर हुई आसदनी पर कर नहीं छगाया जाता, परन्तु उसकी 
कुछ आमदनी पर क्या दर लागू पड़ता है, और किस दर से रिफ्ड 
देना चाहिए यह नश्नी करने के लिए ही उसकी ब्ृटिश भारत के बाहर 
हुई आमदनी उसे वतानी पड़ती है । 


बृटिश भारत के बाहर रहनेवाला शख्स जो बृटिश रेयत नहीं 
होगा अथवा भारत अथवा वर्मा की कोई स्टेट का रेयत नहीं होगा 
तो बेसे शख्स को किसी भी प्रकार का रिफण्ड नहीं मिल सकेगा | 


डिविडड तथा सिक्‍योरिटी के ब्याज की रकम में से जब इनकम 
टेक्स काट लिया जाता है, तब इल्कम टेक्‍्स भर चुकने की तथा 
काट लेने की सार्टीफिकेट दी जाती द्वे। रिफण्ड की अरजी करते समय 
ऐसी सार्टीफिकेटों को अरजी के साथ दाखिल करना होता है। 


३-रिफिण्ड की रकम बाकी टैक्स में भर्री जा सकती है 


४६-ए डिविडेंड तथा जमानतों के व्याज सिवाय अरजी करने 
वाले की अन्य आमदनी पर टैक्स छागू पड़ता हो तो वैसी टेफ्स की 
रकम रिफण्ड की रकम मे से बाद देकर चाकी रुपये रिफण्ड मिलते हैं। 
परन्तु यदि बह टेक्स की रकम रिफण्ड की रकम से अधिक हो तो 
रिफण्ड की रकम टैक्‍स की रकम में से बाद कर वाकी टेक्स और 
मांग ले छी जाती है। 

--धारा: ४६-ई 
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9-यृतक आदे झ्स की तरफ से रिफण्ड पाने 
का हक किसको 


४६-बी--मृत्यु पाए अथवा कानून अनुसार किसी प्रकार अशक्त हुए 
आसामी अथवा किसी दिवालिए की तरफ से उसका एकजीक्युटर, 
एडमिनिस्टू टर अथवा कोई अन्य प्रतिनिधि अथवा ट्स्टी इनकम टेक्स 
और सुपर टेक्स का रिप्कड ले सकेगा | 

+धाराफ ४९६ एफ 

४६-सी-कर से अमुक्त जमानतों के व्याज पर अधिक-से-अधिक 
दर से इनकम टेकक्‍्स काट छी जाती है। परन्तु यदि किसी शख्स की 
आमदनी हर वर्ष एक सरखी और स्थिर रहती हो,और उसमें फेरफार 
नहीं होता हो, तो इनकम टेक्स अफिसर के पास अरजी करने से वह 
एक सार्टीफिकेट देगा, जिसके वछ पर, यदि उस शख्स की आमदनी 
कर योग्य आमदनी जितनी नहीं होगी तो, उसको जमानत का 
व्याज देते समय उसमे से इल्कम टेक्स काटा नहों जायगा अथवा 
यदि उसकी आमदनी कर योग्य आमदनी जितनी होगी तो सार्टोंफि- 
केट में दर्शायी हुईं दर से इल्कम टेक्स काट लिया जायगा | 

कोई संस्था अथवा फण्ड की आमदनी घधर्मादा अथवा सर्व- 
साधारण के हित के कार्याथ छगाने में आती हो तो बैसी आमदनी 
पर कर नहीं लिया जायगा । ऐसी कोई आमदनी डिविडेंड अथवा सिक्यो 
रिटी के व्याज से उपजी हो, और उस पर मूल में (६६ 8007०९) इल्कम 
टक्स काटा गया हो तो उस हात्तत में इन्क्रम टैक्स का रिफण्ड उँखे से 
ऊेचे दर से दिया जाता है। ऐसी हालत में हर बर्ष रिफण्ड ठेने के बदले 
इनकम की साफी की सार्टीफिकेट हेने के लिये इनकम टेक्स ओफिसर 
को अरजी की जा सकती है। इनकम टेक्स ऑफिसर को सनन्‍्तोप 
होने पर कि अरजी करने बाली संस्था अथवा फाड़ की आमदनी 

१६ 
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फक्त धर्मादा अथवा सर्वबसाधारण के हित के कार्यार्थ ही लगाई जाती 
है, वह एक माफी की सार्टीफिकेट देगा, जिसके अनुसार सिक्‍योरिटी 
के व्याज पर मूल पर इल्कम टेकस नहीं काटा जायगा। 

पुराने कानून के अनुसार इनकम टेकूस का रिफण्ड एक ही वर्ष 
का मिलता था अब बह पाँच वर्ष तक का मिल सकेगा। इल्कम 
टेकस या सुपर टेकस की रिफण्ड की अरजी जो पिछले वर्ष मे आम- 
दनी हुई हो अथवा मिलती हो उस गत वर्ष के बाद के आशिक वर्ष के 
अन्तिम दिन से ४ वर्ष के अन्दर करनी होगी । 

ता० १-४-१६३६ के पहले दी हुई टेक्स के वाचत में रिफण्ड की 
अरजी पुराने कायदे के अनुसार एक वर्ष के अन्दर करनी होगी । 

रिफण्ड की अरजी करने की भुद्दत गिनते समय ध्यान रखना 
चाहिए कि कम्पनी जिस तारीख को डिविडेंड जाहिर करती है 
वह तारीख गिनी जाती दहै। परन्तु जो कोई शेयर होल्डर अपना 
हिसाब रोकड़ पद्धति से रखता है, तो जिस दिन उसे डिविडंड मिले वह 
तारीख गिनी जाती है। यदि इनकम टेकक्‍स ऑफिसर कोई कारणवश 
रिफण्ड देने मे ना करे अथवा रिफग्ड की रकम के सम्बन्ध में कोई उच् 
करे तो उसके विरुद्ध एपेलेट एसिस्टेंट कमिश्नर के पास अपील हो 
सकती है। अपील इल्क्रम टेक्स ऑफिसर के हुफ्म मिलने के ३० दिन 


के अन्दर करनी चाहिये। 
+धारा ! ४० 


इक्च्यूएयू-ल 
सुपर टैक्स 


?-सुपर टैक्स की कूँत 


५०--सुपर टेक्स उस टेक्स को कहते है जो अम्नुक मर्यादा के 
उपराल्त आमदनी होने पर इल्कम टेक्स के उपरान्त देना पड़ता है। 
यह टैक्स हरेक शख्स, हिन्दू अविभक्त परिवार, कम्पनों, स्थानीय 
अधिकारी, बिना रजिस्ट्री किए हुए फर्म, रजिस्ट्री किए हुए फर्म के 
सिवा अन्य एशोसियेशन, या व्यक्तिगत रूप से फर्म था एसोसिय्रेशन 
के सदस्यों को देना पड़ता है | 

पहले के कानून अनुसार हिल्दू अविभक्तपरित्रार को रू० ७५१०००) 
से उपरान्त आमदनी पर, कम्पनी को ५०,०००) उपरान्त आमदनी 
पर तथा और सब को ३०,०००) के उपरान्त आमदनी पर सुपर 
टेक्स देना पडता था परन्तु संशोधित कानून के अनुसार कम्पनी को 
अपनी सारी आमदनी पर चाहे वह )| पेसा हो या १५००,०००) और 
अविभक्त हिन्दू परिवार आदि को ₹० २४०००) उपरान्त जो आम- 
दनी होगी उस पर टेक्स देना होगा। सुपर टेक्स के दर अन्यत्र 
दिए है। 

-धारा : ४५ 


२-मुपर टैक्स के लिए कुल आमदनी 


(१--इल्करम टेक्स के दर को निश्चित करने के लिए जो कुल आम- 
दनी कुती जायगी, सुपर टेफ्स छगाने के लिए भी वही आमदनी 


रे | 
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कुछ आमदनी सममी ज्ञायगी | इन्कस टेक्स के लिए कुछ आमदनी 
जैसे ही निश्चित कर दी जायगी सुपर टेक्स के लिए अपने आप 


निश्चित हो जायगी | 
-धारा: ४६ 


३-पुपर टेक्स के सम्बन्ध में एक्ट का लागू होना 


५२--(१) सुपर टेक्स लगाने, सुपर टेक्‍्स के लिए आमदनी 
कंतने, सुपरटेक्स अदा करने आदि के सम्बन्ध में प्रायःववे ही नियम 
छागू होते है जो कि इनकम टेक्स छगाने आदि के सम्बन्ध में लागू 
होते हैं। 

(२) सुपर टेक्स प्रायः सीधा एसेसी से आदा किया जाता है। 

इल्कमटेक्स से बरी सिक्चयोरिटि के व्याज पर तथा डिविडेल्ड 

पर भी सुपर टेक्स लिया जाता है। सुपर टेक्स का फछाव करते 
समय जीवन बीमा का रुपया बाद नहीं दिया जाता। 

यदि बिना रजिस्ट्री किए हुए किसी फर्म ने सुपर टेक्स दी होगी 
तो उस फर्म के हिस्सेदारों को उस फर्म से मिक्ली आमदनी के भाग 
पर ध्यक्तिगत तौर पर सुपर टेक्स नहीं देना होगा। परन्तु यदि फर्म 
ने सुपर टेक्स नहीं दिया होगा वो उस फर्म के हरेक सामेदार को 
उस फर्म से मिली आमदनी के भाग पर सुपर टेफ्स देना होगा। 
कम्पनी के अतिरिक्त, शख्सों के अन्य एसोसियेशन पर सुपर टेक्स 
रजिस्ट्री नहीं किए हुए फर्म कौ तरह छगाया जायगा | 

रजिस्ट्री हुए फर्म को सुपर टेक्‍्स नहीं देना होता। रजिस्ट्री 
हुए फर्म की कुछ आमदनी उसके सव सामेदारों में हिस्से अनुसार 
बाँट दी जाती है और हरेक सामेदार को व्यक्तिगत रूप से अपनी 
निज की कुछ आमदनी पर झुपर टेक्स देना पड़ता है। 

, _ >-धारा; ई८ 


अच्यारनह 


कई प्रकार के खुपर-एनुएशन फण्ड के 
सम्बन्ध में खास विधान 


?-पारिगाषाएँ 


४३ (ए) जो सुपर एनुएशन फण्ड सेन्ट्रढ थोडड ऑफ रेविन्यू द्वारा 
स्वीक्ृषत हो जाता है या होता रहता है उसे अपरूब्ड झुपर-एनुएशन 
फण्ड कहते हैं। ऐसे फण्ड का कोई हिस्सा भी यदि उपरोक्त स्वरूप 
सेस्वीकृत हुआ होगा तो वह भी अपरूब्ड सुपर-एनुएशन फाड 

कहछायगा | 
(बी) इस अध्याय मे स्वामी ( 7870]0ए8/ ) का अर्थ है: 

(क) ऐसा संयुक्त परिवार, कम्पनी, फर्म या शख्सों 
की अल्य एसोसियेशन; या 

(ख) कोई व्यक्ति जो कि ऐसे कारवार, पेशे था घन्धे 
“में छया हो जिसकी आमदनी पर धारा १० के अनुसार टेक्स लूगाया 
जा सकता हो और जिसके द्वारा अपने या अपने कर्मचारियों 
( 99॥07०७४ ) के छास के छिए सुपरएनुएशन फाड चलाया जा 
रहा हो। कर्मचारी ( 700)09०9 ) का भ्र्थ है: वह कर्मचारी जो 
सुपरण्नुएशन फाणड मे भाग के! परन्तु इस शब्द में कोई घरू 
(?००५४०॥४) 0" 0070800० ) नोकर सामिल नहीं है। 

'कस्ट्रीब्युशन' का अर्थ है--ऐसी रकम जो कि किसी कर्मचारी 
ठ्वारा या उसकी तरफ से उसके खाते में जमा दी जाय या मालिक अपने 


ध, इन्कम-टैक्स कानून [ पेरा ५२-५४ 


रुपयों में से उसके खाते में जमा दे । परन्तु व्याज के बतौर जो रकम 
जमा की जायगी उसे कन्ट्रीव्युशन नहीं कहा जायगा। 

(सी) 'ओडिनरी एनूअल कन्ट्रीव्युशन! उस वार्पिक चन्दे 
को कहते हैं जो कि एक निश्चित रकम में दिया जाय। फण्ड के 
सदस्यों की संख्या, उनकी कमाई और चन्दे को देख कर एक निश्चित 
प्रणाली से जो वापिक चन्दा निर्धारित किया जाता है उसको भी 
उपरोक्त कन्ट्रीव्युशन कहते हैं। 

--धारा : ४८ एन 


२-मंजुरी की झर्ते 


४४--निम्न छिखित शर्तें पूरी होने पर सेल्टरल वो ऑफ रेविन्यू 
किसी सुपरएनुण्शन फण्ड को स्वीकार ( 4.097००७ ) करेगा और 
वाद में भी करता रहेगा :-- 

(१) फण्ड इर्रिभोकेवलछ ( 07'४ए००७))8 ) ट्स्ट की अधी- 
नता ( प॥१७० ) में स्थापित होना चाहिए तथा दृटिश भारत में 
चलाए जाते हुए व्यापार (#70806 ) या काम ( ए्रा0४॥४ता४ ) 
से सम्बन्धित होना चाहिए। 

(२५) फण्ड की स्थापना कर्मचारियों को, उनके अछग होने 
पर, या कोई खास उमर आ जाने पर या अलग हो जाने के पहले ही 
काम के लिए असमर्थ हो जाने पर या ऐसे शख्सों के मर जाने के 
बाद उनकी विधवाओं, वालबच्चों और उन पर निर्भर करने वालों को 
सहायता ( &गापाएह ) देने के ही एक मात्र उद्देश्य से होनी 
चाहिए । 

(३) स्वामी (, »एणए०') को इस फण्ड में चन्दा 
देना होगा । 


पैरा ५४-५५ ] इन्कस-टस्स कानुन [ १९७ 


सेन्टल बोर्ड औफ रेविन्यू यदि उचित सममे तो उस हालत में मी 
किसी फण्ड या फण्ड के भाग को सुपरण्नुएशन फाड के रूपमें स्वीकार 
(8]770ए०) कर सकता है (१) जब कि खास परिस्थितियों मे चल्दे को 
छोटा देने का भी नियम हो | (२) जब कि फाड़ का मुख्य उद्देश्य ऊपर 
बताया हुआ हो परन्तु वह एक मात्र उद्देश्य न हो, (३) चाहे काखार 
अश रूप से ही दृटिश भारत मे किया जाता हो। ऐसा करते 
हुए सेन्ट्रछ वो आफ रेविन्यू उचित समझे; उन शर्तें को छगा 
सकता है। 

-चबारा: £८ पी 


रै-मेजूरी और मंजूरी को हटाना 


४९--(१) सल्ट्रेल वोडड भफ रेविन्यू किसी भी समय अपने द्वारा 
दी हुई मंजूरी को हटा सकता है यदि उसकी राय मे मंजूरी को चाह 
रखने की परिस्थिति नहीं रही मातम दे । 

(१) फा्ड के मजूर हो जाने पर वो्ड लिखित रूप मे फाड़ के 
टूर्वियों को इस बात की सूचना देगा और किस तारीख से यह स्वीकृति 
जारी होगी यह भी लिखेगा | यदि स्वीकृति किन्हीं शर्तों पर दी गई 
होगी तो उन शर्तों को भी लिल्लेगा | 

(३) मंजूरी हरा लेने पर थो्ड को छिखित रुप से इसकी 
पूजना भी देनी दोगी--ऐसा करने का कारण तथा नाम॑ंजरी कब से 
लागू होगी यह भी छिल्ल देना होगा। अर 

(2) मंजूरी को हटाने के पहले बोर्ड को फण्ड के ट्रस्टियों को 
अपनी बातें कहने के लिये उचित सुअवसर देना होगा | 

“धारा: (८ ओ 


१२८ ] इन्क्म-टक्स कानून [ परा ५६-५७ 
9-मंजूरी के लिए दरखास्त 


४६ - (१) किसी भी एसेसमेंट वर्ष के लिये मंजूरी प्राप्त करने के 
लिये उस वर्ष के समाप्त होने के पहले पहले एक लिखित अरजी इन्क्रम 
टेक्स ऑफिसर के सम्मुख करनी होगी। इस अरजी के साथ वह 
दस्तावेज भेजना होगा जिसके अनुसार फण्ड स्थापित हुआ दै। 
फड के नियमों की त्था पिछले बे के दिसाव की दो नकर्छे भी साथ 
में भेजनी होंगी। सेल्ट्रल बोर्ड ऑफ रेविन्यू और भी जो उचित 
समम्ेेगा वह सब विवरण मांग सकेगा ! 

(२) यदि अरज्ञी की तारीख के वाद फण्ड के नियम, संगठन, 
उद्देश्य या स्थिति में कोई परिवर्तन किया जायगा तो ट्स्टियों को 
इस वात की सूचना इनकम टेकूस ऑफिसर के पास भेज देनी होगी। 
इसमें गलती होने पर, यदि मंजूरी दी गई होगी तो वह, अपने आप 
उस तारीख से रद्द हुई समझी जायगी जिस तारीख को परिवर्तन 
किया गया है। सेन्‍्ट्रल बोड़ इस सम्बन्ध में कोई दूसरा हुकुम भी 
कर सकता है । 

-धाराः ६८ क्यू 


५--इन्क्रम टेक्स पे छूट 


४७ “मंजूर हुए सुपर एनुग्शन फाड ( 80९' शाधाधकंग्रणा 
77४0) की रकम से जो आमदनी होगी उस पर टेकस नहीं छोगी। 
स्वामी (20[१०३००) ऐसे फड में जो चन्दा देगा वह उसकी आम 
दनी की कृत करते समय उसमें से बाद दे दिया जायगा। कर्मचारी 
जो चन्दा देगा वह जीवन बीमा के प्रीमियम की तरह ससभा जायगा 
और उसके सम्बन्ध में जो नियम पिछे प्रीमियम के सम्बन्ध में छागू 
बतलाये गये है वे सब छागू होंगे 


प्रा ५७-५८ ] इन्कम-टेक्स कानून [ १२९ 


परन्तु जो रकम ऑडिनरी एनूअल कल्ट्रीव्युशन नहीं हे उसके 
सस्वन्ध मे कर्मचारी को उपरोक्त छूट नहीं दी जायगी। 

यदि स्वामी (९॥]१०४०) द्वारा दिया हुआ चन्दा ऑडिनरी 
एनूअल कन्ट्रीव्युशन नहीं होगा तो इस घारा के लिये वह या तो उसी 
साल का खर्च समझा जायगा जिस साल में चल्दा दिया गया है या 
वह सेल्ट्रल बोर्ड डचित सममेगा उतने वर्षो में वंटा हुआ खच सममा 
जायगा | 

पारा: £८-आर 


६-फिरती दिए हुए चन्दों के सम्बन्ध में 7नियम 


४८-६१) यदि चल्द्ता (जिसमे व्याज भी सामिल् सममना 
चाहिए ) कर्मचारी को वापिस दिया जायगा, तो इस प्रकार वापिस 
दी हुई रकम कर्मचारी की उस वर्ष में हुई आमदनी सममी जायगी 
और उस पर इल्कम टेक्स और सुपर टेक्स छगेगा। 


(२) यदि चल्द्रा कर्मचारी को उसके जीवन काल में ही 
वापिस दिया जाता हो, परन्तु नौकरी समाप्त होने पर या उसके 
सम्बन्ध में नहीं दिया जाता तो उसे इस प्रकार वापिस दी जाने वाली 
चल्दे की रकम या व्याज़ की रकम से ट्स्टियों को इल्क्रम टेफ्स काट 
लेता होगा। इनकम टेक्स, उस गडपड़ता दर से काटना होगा जो दर 
कि पिछले तीन वर्षो मे उस पर छागू पड़ता हो। यदि फण्ड के 
सदस्य हुए उसे तीन वर्ष नहीं हुए होंगे तो इस अवधि में उस पर जो 
दर लागू पडता होगा टेक्‍्स उसी दर से छी जायगी ! 

इस प्रकार काटी हुई टेक्स केन्द्रीय सरकार के नाम मे जमा कर 
देनी होगी। 
--धारा : ४८-एस 
१७ 


कि .«.] 
१३० ] इन्क्रम-टक्स कानून [ परा ५९-६०-६१ 


७-क्राटे गये चन्दे आ।दे को रिटर्न में दिखाना 


४६--स्वामी ( 700]0)07४० ) कमचारी के वेतन में से जो चल्दा 
काटेगा या उसकी ओर से वह जो चल्दा किसी अपरूबूड सुपर एनु- 
एशन फण्ड मे दैगा उन रकरमों को धारा २९ के अनुसार जो रिटर्न 
दी जायगी उसमें दिखा देना होगा । 
“धारा; £८-टी 


८-फण्ड का मंजूरी न रहने पर ट्राप्टियों का दा/वत 


६०--यदि कोई फण्ड या उसका कोई भाग किसी कारण से 
अपरूवड सुपरण्नुएशन फण्ड नहीं रहता तो उस हालत में भी फड के 
टस्टियों को निम्न छिखित रकमों के सम्बन्ध में टेफ्स के छिए दायक 
रहना होगा | : 
(ए) जो चल्दे (द्याज भी सामिल्द समझना चाहिए) 
छौटाए गये द्वों ओर उनकी रकमों के सम्बन्ध में, 
(वी ) जो रकमें एनूइटी के बदले में या उसको चुकती करने 
के लिये दी गई हों। + 
परन्तु यह ख्याल रखने की वात है कि यदि रकमे उस चन्दे के 
विपय में होंगी जो कि फड या उसके किसी भाग के अस्वीक्ृत न 
होने के पहले दी गई होंगी तभी ट्स्टी उस पर टेफ्स के लिए दायक 
रहेंगे। 
“पारा; £एयू 


९-फण्ड के सम्बन्ध में विवरण 


६१--अभरूवूड सुपर एनुएशन फण्ड के ट्स्टियों को तथा ऐसे फण्ड 
में चन्दा देने वाले मालिक (870]0ए०') को, इल्कम टैक्‍स ऑफिसर 
के चाहने पर, नोटिस की तारीख के २९ दिन के अच्द्र-- 
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(ए) इल्कम टैफ्स ऑफिसर के सम्मुख एक रिंटने पेश 
करनी होगी जिसमे चन्दे के सस्वन्ध मे वे सब विवरण दे देने होंगे जो 
कि सागे गये होंगे । 

(डी ) एक रिटर्न देनी होगी जिसमे 

(क) उन सब व्यक्तियों के नाम और पते देने होंगे 
जिनको फण्ड से एनूइटी मिली है। 

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को दी गई एनूइटी की रकम 
दिखानी होगी । 

(ग) स्वामी या कर्मचारी को जो चल्दा छौटाया गया 
हो उसका विवरण तथा ऐसे चल्दों के व्याज का विचरण | 

(घ) एन्यूइुटी के बदले में या उसको नकी कर जो रकमे 
दी गई हों उनका विचरण। 

(सी ) इनकम टेक्स ऑफिसर को फण्ड के हिसाव की 
नकल, नोटिस की तारीख के पहले जब तक हिसाव लिखा गया होगा 
तब तक की देनी होगी तथा वे सब विवरण ओर सूचनाएँ देनी होंगी 
जो कि सेन्‍्ट्रल वो आफ रेवीन्यू बाजिब रूप से माग सके | 

--धारा : ४८ भी 


इकह्कुयु १७ 
फुदकर 


?-एसेसी की और से ग्रतिनिधि 

६२--(१) कोई भी एसेसो जो कि इस एक: के नीचे होने बाली 
किसी कारंवाह्दी के सम्बन्ध में इन्क्रम टेकेस ऑफिसर के सम्मुख - 
हाजिर होने का हक रखता है या जिसको हाजिर होने का हुकुम 
मिला है वह अन्य शख्स के जरिए, जिसको कि इस वावत में लिखित 
अधिकार दिया हो, हाजिर हो सकता है। 

परन्तु इस तरह का अविकार केवल, एसेसी के किसी सम्बन्धी, 
एसेसी द्वारा वरावर नियुक्त व्यक्ति, कानूननन, हिसावन्न ( &00०ा॥॥- 
077 » इन्क्रम टेकूस आकिों में प्रेकटिश करने वालों को ही दिया 
जा सकता है। 

ज्ञिस व्यक्ति को कानून के अनुसार अयोग्य ठहरा दियागया होगा 
उसको उपरोक्त अधिकार नहीं दिया जा सकता | 

उस हालत में जब कि एसेसो को धारा ३७ के अनुसार खुद 
हाजिर होकर सपथ पूर्वक जाचे जाने के लिए चुछाया गया होगा वह 
अन्य किसी के मारफत हाजिर नहीं हो सकेगा । 

+थधारा: ६९ 


२-टैक्‍्स कहाँ छगाई जायगी 


६३--(१) एक एसेसी जहाँ कारवार आदि करता द्ोगा उस 
इलाके का इल्कम टेक्स ऑफिसर उसकी आमदनी पर कर छगा 
सकेगा। परन्तु जो वह एक से अधिक जगह काखार करता हो तो 
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कारबार का मुख्य स्थान जहाँ होगा उस इलाके का इल्कम टेक्स 
ऑफिसर कर लगा सकेगा | 
(२) इसके सिवा ओर सव हाछतों मे एसेसी जहाँ रहता 
होगा उस जगह का इल्क्रम टेक्स आफिसर कर छगा सकेगा | 
(३) कर लगाने के स्थल के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उपस्थित 

होने पर उसका निपटारा कमिश्नर करेगा | यदि यह सवाल ऐसे स्थलों 
के बीच होगा जो एक से अधिक प्रान्तों मे है तो उस हालत में जिन 
कमिश्नरों का सम्पक होगा वे इसका निपटारा करेंगे। यदि ये कमि- 
अर परस्पर एक राय नहीं होंगे तो इसका निपटारा केन्द्रीय वो्ड ऑफ 
रेविन्यू द्वारा किया जायगा | 

इस प्रकार का कोई निर्णय करने के पहिले ऐसेसी को अपने 
विचार रखने का मौका दिया जायगा। धारा २२ ए के अनुसार 
रिटर्न भरने के वाद, और उसमें अपने कारवार का मुख्य स्थान 
बतला देने के वाद कोई एसेसी कर छगाने के स्थऊ के सम्बन्ध में कोई 
उञ्र नहीं कर सकेगा अथवा यदि उसने ऐसा रिटने नहीं भरा होगा 
तो घारा २२ (२) अथवा धारा ३४ के अनुसार रिटन भरने की नोटिस 
में सूचित मुद्दत खलास दोने के वाद वह ऐसा उज्ज नहीं उठा सकेगा | 

यदि एसेसी कर लगाने के स्थान के सम्बल्ध मे कोई प्रश्न खड़ा 
करेगा और इनकम टेक्स आफिसर यदि एसेसी की वात को सही 
नहीं सममेगा तो वह निर्णय प्राप्त करने के लिये इस विपय को कर 
लगाने के पहिले कमिभ्नर के पारस भेज देगा | 

धारा: ६४ 


